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 हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  की  वर्तमान  अधिष्ठापित  उत्पादन-क्षमता

 कितनी  ;

 १९५७-५८  में  ae  तक  कारखाने  में  कुल  कितनी  मशीनें  निर्मित  की  गई  हैं  ;

 किस  प्रकार  की  मशीन  तैयार  की  गई  हैं  ;

 क्या  वहां  पर  निर्मित मशीनों  अथवा  औजारों  की  कोई  मात्रा  निर्यात  भी  की  गई  है  ;

 यदि  तो  कितनी  मात्रा  निर्वात  की  गई  है
 ?

 मंत्री  सुनवाई  :  श्रीमान है  कि  हिन्दुस्तान  मशीन

 टूल्स  )  को  वर्तमान  अ्रधिष्ठापित  उत्पादन-क्षमता  लगभग  १४६

 करोड़ रुपये  के  मूल्य  के  मशीनी  श्रौजार  बनाने  को  है  ।

 १  PERO  से  २८  gus  ग्यारह  महीनों  कारखामे  में  कूल
 १.३१  करोड़  रुपये  के  मूल्य  की  मशीनें  निमित  की  गई  थीं  ।

 (१)  १०००  मिलीमीटर की  बीच  की  दूरी  के  खराद

 (2)  १४५००  मिलीमीटर
 की  बीच  की  दूरो  के  खराद  ।

 रे  =

 412
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 (3)  हौरीज़ंटल  मिली  मशीन  पेषण  श्राकार  २

 (४)  वटिकल  मीटिंग  पेषण  मशीन  )  ,  श्राकार  २

 (५)  यूनिवर्सल  मीटिंग  मशीन  पेषण  मशीन )  ,  झा कार  २

 (६)  हॉरीजेंटल  मीटिंग  मशीन  पेषण  मशीन  आकार  ३

 (७)  वर्टिकल  सिलिंग  मशीन  पेषण  मशीन )  ,  श्राकार  ३

 (८)  यूनिवर्सल  मीटिंग  मशीन  पेषण  ,  आकार  ३  |

 तथा  wit  तक  नही ं।

 थी  भक्त  दर्शन  कया  में  जान  सकता  हूं  कि  इस  फैक्टरी  के  द्वारा  हमारे  देश  की  जितनी

 श्रावस्यकतायें हैं  उन  की  हो  रही  है  या  नहीं  ।  कौर  यदि  नहीं  हो  सक  रही  है  तो  इस  tact

 को  बढ़ाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हें  ?

 थी  मनु भाई  फिलहाल  जो  हमारी  रिक्वायरमेंट  उस  का  सिफ॑  १०  फी  सदी यह

 पैदा  करती  हैरानी  उस  को  डबल  करने  की  कोशिश की  जा  रही  है  ।  ऐसी  आशा  है  कि  प्राइवेट

 पब्लिक  सेक्टर  को  मिला  कर  जो  १९  फैक्ट्रिज हें  वह  सन्  FE Ko  तक  हमारी  रिक्वायरमेंट का  ५०

 फी  सदी  पुरा  करेंगी ।

 थी  भक्त  दान  :  क्या  गवर्नमेंट  स  बात  का  श्राइवासन  देने  को  तैयार  है  कि  इस  समय  जो

 प्रोग्राम  हाथ  में  लिया  गया  या  पंचवर्षीय  योजना  में  जो  नये  कारखाने  खुल  रहे  उन  के  द्वारा

 हमारी  भ्रावश्यकता  की पूर्ति पूरी  तरह  से  हो  सकेगी  या  फिर  भी  कुछ  कमी  रह  जायेगी ?

 wars L)  शाह
 :  यह  तो  मेंने  बताया  कि  जहां  तक  इस  फैक्ट्री  का  ताल्लुक उस  का  जो

 टार्गेट  सेकेन्ड  फाइव  उम्र  प्लैन  में  था  वह  हम  ने  इस  साल  पुरा  कर  दिया  हम  उस  को  दोगुणा

 करने  की  कोशिश कर  रहे  हैं  ।  प्र जो  १४  फैक्ट्रियां पब्लिक  प्राइवेट  सेक्टर  को  मिला  कर

 बनी  हैं  वह  सन्  r&Ro  तक  जो  हमारी  रिक्वायरमेंट  है  उस  का  ५०  फी  सदी  पैदा  कर  सकेंगी

 fait  द् ०  पर  नायर
 :  जो  मशीनें  निर्मित  की  जायेंगी  माननीय  मंत्री  ने  उनकी  विभिन्न  किस्में

 तथा  लक्ष्य  बताये  हैं  |  क्या  यूनिवर्सल  बिल्डिंग  मशीनों  के  लिये  कोई  पृथक  लक्ष्य  कौर  यदि
 तो

 बह  लक्ष्य  क्या  है  ?

 श्री  मनु भाई  हां  ।  यूनिवसंल  बिल्डिंग  मशीन  का  भी  एक  लक्ष्य  है  परन्तु  उनकी

 ठीक  संख्या  sort  निर्धारित  नहीं  की  गई  है  ।  एक  समिति  ने  इस  पर  विचार  किया  था  कौर  इनका

 लक्ष्य  PEK O—ER  तक  १,०००  नियत  किया  था  ।

 port  नाकाम  आल्वा
 ।  :

 सरकारी  क्षेत्र  में  इस  कारखाने  की  कार्य  प्रबन्ध  तथा  उत्पादन

 की स्थिति कया  हैं  ?  क्या  इस  कारखाने  को  इस  बात  पर  गव  है  कि  उसे  सरकारी  क्षेत्र  के  कारखानों  में

 स्थान  प्राप्त  है  ?

 1  मूल  अंग्रेजी में
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 श्री  मनुभाई  क्योंकि  इस  मंत्रालय  के  अधीन  बहुत  से  कारखाने हैं  इस  लिये  में
 किसी

 कारखाने
 को

 किसी  पर  वरीयता  नहीं  देना  चाहता  हूं  ।  लेकिन  यह  हमारे  eg  कारखानों  में  से  एक

 कारखाना  जैसा कि  में  ने  परसों  सदन  में  कहा  जहा  तक  उत्पादिता का  सम्बन्ध है  लगभग

 १८०  श्रमिकों  के  सम्बन्ध  में  प्रभुपाद
 ०  €  भारतीय तथा  १  स्विस  श्रमिक  है  ।  लगभग  ३५०  श्रमिकों

 के  सम्बन्ध  में  यह  भ्रनुपात  २  ४
 भारतीय  तथा  १  स्विस  श्रमिक  है  ।  वास्तव  में  यह  किसी  भी  प्रमाप

 की  दृष्टि  से  प्रशंसनीय  कार्य  है  ।

 भारत-पाकिस्तान  सीमा

 (  sit  गजेन्द्र  प्रसाद  कके सिन्हा

 श्री  दी०  Wo  sal
 1११२०.

 !  थ्री  भ्रमर  सिह  डामर
 :

 (att  बांग शि ठाकुर

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत-पाकिस्तान सीमा  के  सीमांकन  के  सम्बन्ध  में  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ;

 यह  कार्य  कब  तक  पूरा  होने  को  है  ?

 विदेशी  कार्य  उपमंत्री  लक्ष्मी  :  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा

 जाता  है  जिसमें  अपेक्षित  जानकारी  दी  गई  है  ।  faa  परिशिष्ट  ५,  झ्रनुबन्ध  संख्या  es}

 dant का  सीमांकन  कार्य  अत्यन्त  जटिल  होता  है  atte  इसे  दोनों  देशों  द्वारा  मिल  कर

 कार्यवाही
 करके  पूरा  करना  होता  इसलिये  स  बात  का  अनुमान  लगाना  सम्भव  नहीं  है  कि  इस

 कार्य  को  पूरा  करने  के  लिये  fray  अवधि  अपेक्षित  है  ।

 श्री  गजेन्द्र  प्रसाद  सिन्हा
 :  विवरण  से  मुझे  मालूम  उतारा  कि  त्रिपुरा  की  अपेक्षा  पश्चिमी  बंगाल

 पाकिस्तान  के  मामले  अधिक  प्रगति  पर  है  ।  इसक  क्या  कारण है  ?

 लक्ष्मी  मेनन  :  oer  दो  क्षेत्रों  के  बारे  में  कुछ  का  नाइयां  है--न्रिपुरा-पूर्वी  पाकिस्तान

 कौर  आसाम-पूर्वी  पाकिस्तान  में  रेडाकंलफ  के  गलत  श्री  लगाने के  कारण कुछ  क्षेत्रों  में

 कार्य  रोक  दिया  गया  है  ।

 fet  गजेन्द्र  प्रसाद  सिन्हा  कया  सीमा  निर्धारण  के  परिणामस्वरुप  सीमावर्ती  छापों  में  कोई

 कमी हुई  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  निर्धारित  अथवा  गैर-निर्धारित सीमा  से  सम्बन्धित है  ।

 परवान  मंत्री  तथा  वे  दैनिक  कार्य  प्रो  वित्त  मंत्री  जवाहरलाल :  जहाँ

 mare  रूप  में  विवाद  नहीं  हें  वहां  सीमा  निर्धारित  कर  दी  गई  है  ।  विवादग्रस्त  क्षेत्रों  को

 हेतु  छोड़  दिया  गया है  |  लड़ाई-झगड़े वाले  स्थान  कभी  भी  यथावत् हैं  ।

 हंस  बदला  :  क्या  सरकार  इस  तथ्य  से  श्रवगत  है  कि  २१  १९५७  को  सीमावर्ती

 क्षेत्र  में  पू पू वर  अन्तर्राष्ट्रीय  सर्वेक्षण  कार्य  में  सलग्न  हमारे  तीन

 miter  aerate  सता

 द्वारा
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 त्रिपुरा  के  समीप  गिरफ्तार कर  लिये  गये  कौर
 यदि

 तो  सवाल  काय में  जुटे  हुए  हमारे

 कर्मचारियों  की  सुरक्षा  के  लिये  अभी  तक  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  यह  प्रश्न  सीम सा निर्धारण  से  सम्बन्धित  है  ।  सुरक्षा  शादी  wea  प्रशन  भिन्न

 विषय हैं

 श्री  जवाहरलाल  मुझे  स्मरण  है  कि  इसी  प्रयास  का  एक  प्रश्न  रखा  गया  था  कौर  उसका

 संक्षिप्त  उत्तर  दे  दिया  गया  था  ।  हम  इस  घटना  से  हैं  प्रौढ़  पाकिस्तान  सरकार नें  इसके  तुरन्त

 पश्चात  खेद  प्रकट  किया  था  |  किन्तु  इससे  वहां  कार्य  में  कुछ  विलम्ब  हो  गया  ।

 श्री  तंगा मणि  :  विवरण  से  प्रतीत  होता  है  कि  जहां  तक  पाकिस्तान  भारत  का  विभाजन

 करने  वाले  पूर्वी  ज्ञान  का  सम्बन्ध  है--त्रिपुरा-पुर्वी  पाकिस्तान  के  बारे  में  यद्यपि  सीमा  की

 लम्बाई  ५२२  मील  सीमा की  लम्बाई  केवल  ५५  मील  हेलो  की  सीमा  पर  Gok  मील

 में  से  केवल  १८०  मील पर  ही  सीमा  निर्धारण किया  गया  है  ह

 महोदय  :  विवरण  में  उल्लिखित  प्रत्येक  बात  मंत्री  महोदय  को  मालूम  है  ।  माननीय

 सदस्य  सीधा  प्रश्न  पद्  |

 श्री  तंगामणि :  श्रीराम  a  सम्बन्ध  में  केवल  Pex  तक  ही  ८) कि. ग्रांकड़े हैं हें  ।

 SEXY  तक  वहां  कितनों  प्रगति  हुई  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय :  वह  पिछडे  दो  महीने  की  प्रगति  चाहते  हैं  ।

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन
 :

 विवरण  में  जो  कुछ  बताया  गया  है  वह  PeXS  तक  की

 प्रगति  से  सम्बन्धित  है  ।

 श्री  तंगा मणि :  रिसाव  के  सम्बन्ध  में  नहीं
 ।

 श्रीमती  लक्ष्मी  जी  हां  ।  ग्रासिम  के  सम्बन्ध  में  यह  १९५७  तक  है  ।  में  ने

 बता  दिया  है  कि  सीमा  पर  विवादों  के
 परिणामस्वरूप

 aa  में  काम  रोक  दिया  गया  है  ।

 श्री  दी०  चं०  शर्मा
 :

 क्या  सीमा  निर्धारण  करने  वाले  व्यक्यों  की  संख्या  बढ़ाई  जायेगी  ताकि

 सीमा  निर्धारण  शीघ्र  सम्पन्न  की  जा  सके  ?

 श्री  जवाहरलाल  विवाद  से  यह  ead  जटिल  प्रश्न  है  ।  यह  दोनों  पक्षों में

 त्रिकोण  सिवाय  सर्वेक्षण  है  एक  इस  झ्रोर  कौर  एक  दूसरी  आर  ।  पण  सहमति  होने  पर  भी  यह  जटिल

 कार्य  है  agate  इधर-उधर  खूंटियां  गाड़ने  की  बात  नहीं  है  ।  अतः  इसमें  समय  लगेगा  कौर  सम्भव

 है  कि  हमें  कार्यकर्ताश्रों  की  संख्या  बढ़ाना  पड़े  |  किन्तु  उस
 स्थिति  में  उस  कौर  की  संख्या  बढ़ाना  पड़ेगी  |

 श्री  बांगी  कया  यह  सच  है  कि  कई  बार
 भारत

 की
 सीमा  के  परिचायक

 कुछ  खम्भे  हटा  लिये  जाप  हैं  तदनन्तर  इन  खम्भों  के  प्रभाव  में  त्रिपुरा  से  सम्बन्धित
 कु  छ  क्षेत्र  पाकिस्तान

 के  अन्तरगत  दिखाई  देने  लगते  हैं  ?

 लक्ष्मी  रेडक्लिफ  प्लाट  के  अनुसार  भारतीय  राज्य  क्षेत्र  के  अधीनस्थ  कुछ
 चाय  बागान  पाकिस्तान  में  मिलना  चाहिये  तथा  पाकिस्तान  स्वीकृत  कुछ  भाग  हमें  सिलना  चाहिये  ।

 उक्त  क्षेत्र  को  छोड़ने  में  पाकिस्तान  को  अ्रनिरचय  के  कारण  ही  सीमा  निर्धारण  के  सम्बन्ध  में  कठिनाई

 हो  गई  है  ।

 मूल  भ्रंप्रेजी  में

 क
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 पश्चिमी  सीमा  प्रदेश  में  सीमानिर्धारण  रेखा  का  रेडाकेलफ  पहचान  है

 अथवा  जलस्त्रोत  मध्य  पद्धति  है  किवां  मौजूदा  श्रमिक  ही  इसका  आधार है  ?

 जवाहरलाल  यह  रेडकिलफ  पहचान  पर  आधारित है  ।  यदि  नदी  मार्ग  में

 परिवर्तन
 के

 परिणामस्वरूप  साधारण  परिवर्तन  करना  हो  तो  उस  पर  सहमति  ली  जाती  है  ।  जलस्त्रोत

 में  मध्य  प्रश्न  वहां  उत्पन्न होता  है  जहां
 अरन्य  संकेत न  यह  विचार  लागू  नहीं  होगा  ।

 भ्रमण  बाल  वग  के  लिय  प्रवास  योजना

 करेंगे कि  :

 *
 ११२१. शी

 नवल
 प्रभाकर

 :
 क्या  श्रावास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 क  )  क्या  सरकार  भ्रमण  वाले  वर्ग  के  लिये  श्रीवास  योजना  के  santa  दिल्ली  के  ग्रामीण

 क्षेत्रों
 के

 लोगों  को  ऋण  देना  चाहती  है  ;

 यदि  तो  कब  ;  atk

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हें  ?

 निर्माण
 ,

 श्रावास  vite  संभरण  उपमंत्री
 श्रील  कु०  :

 से  आमदनी

 वालों  के  लिये  मकान  योजना  के  अंतगर्त  गांवों  में  रहने  वालों  को  कर्ज  देना  मना  नहीं  घन  केਂ

 अच्छे  उपयोग  के  विचार  से  दिल्ली  के  विकसित  भागों  में  मकान  बनाने  के  लिये  कर्ज  दिया  जाता

 है  जहां  आवश्यक  सेवायें  जैसे  सड़कों  पर  सिवरेज  सड़कें  शादी  उपलब्ध

 होने  की  सम्भावना  है  |
 यमुना  में  बारबार  बाढ़  से  त्रस्त  कुछ  गांवों  को  सू  रक्षित  स्थानों  में  हटाने

 के
 सम्बन्ध

 में  दिल्ल  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कुछ  जमीन  का  अधिग्रहण  wie  विकास  करने  का  सुझाव

 सरकार के  विचाराधीन  है  ।

 श्री  नवल  प्रभाकर
 :

 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  श्राप  केवल  यमुना फे  क्षेत्र  के  बाढ़  से  प्रभावित

 होने  वाले
 पावों

 को  ही  ले  रहे  हैं  या  कि  इनके  श्रतिरिवत  जो  कौर  गांवों  के  लोग  मकान  बनाना  चाहेंगे

 उनको  भी  ऋण  दिया  जायेगा  ?

 fat  कु  ०  चंदा  :  यथार्थ  योजना  का  संचालन  वस्तु  राज्य  सरकार--दिल्ली  संघ

 क्षेत्र ही  करती  है  ।  कभी  तक  वे  केवल  दिल्ली  नगर  पालिका  क्षेत्र  में  रहने  वाले  व्यक्तियों  को  ही  ऋण

 दे  रहे  ह  जहां  पानी  ae  मल प्रवाह  इत्यादि  कुछ  सुविधायें  उपलब्ध  हैं  ।  अरब  इन  निधियों  से  ऋण  लेकर

 उपयुक्त  भूमि  अधिग्रहण  करने  के  प्रदान  पर  वे  विचार  कर  रहे  हें  ताकि  यमुना की  बाढ़  से  बारबार

 प्रभावित  होने  वाले  गांवों  को  हटा  दिया  जाये  ।

 थी  नवल  प्रभाकर  :  में  तो  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  कौर  गांवों  के  लोग  हें  उनको  श्राप  ऋण

 देना  चाहते हें  या  नहीं ।  यमुना  फे  क्षेत्र के  सात  ate  गांवों  को  छोड़कर  जो  कि  बाढ़  एरिया

 में  झाते  क्या  बाप  दूसरे  गांवों  को  भी  यह  ऋण  देना  चाहते  हैं
 ?

 fait  प्रतीत  कु
 ०

 चन्दा
 :

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  व्यक्तियों  को  ये  ऋण  देने  में  कोई  प्रतिबन्ध

 नहीं  है  मेंने  उत्तर  में  बताया  था  कि  दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  अभी  ग्रामीण  जनता  को  ऋण नहीं दिया
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 श्री  waa  पिछले  वर्ष  माननीय  मंत्री  जी  ने  इस  सदन  में  यह  घोषणा  की  थी  ग्रामीण

 क्षेत्रों  के  लिये  एक  रूरल  हाउसिंग  स्कीम  को  प्रारम्भ  किया  जायेगा  ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  उस  स्कीम

 के  अन्दर  दिल्ली  वालों  को  कयों  नहीं  लाभ  उठाने  दिया  जाता  ?

 ची  प्रनिल  go  चन्दा  :  यह  सर्वथा  भिन्न  योजना  है  ।  यह  अल्प  आय  गृह  निर्माण  योजना
 केबारे

 में  माननीय  सदस्य  जिस  की  निर्देश  कर  रहे  हैं  वह  ग्राम्य  गृह-निर्माण योजना  के  नाम

 से  सुपरिचित है  ।  वह  पृथक  योजना है

 path  सुखाकर
 :

 क्या  अल्प  राय  वर्ग  गृह-निर्माण  योजना  के  अन्तर्गत  ग्रामीण
 जनता

 को  कहीं

 पर  भी  कोई  ऋण  दिया  गया  है  ?

 पूरी  atte  कु  ०  चन्दा  :
 में  फिर  दोहरा  दूं  कि  यह  ग्रामीण  गृह-निर्माण  योजना  नहीं है

 ।  यह

 wet  ara  वर्ग  गृह-निर्माण योजना  के  नाम से  परिचित है  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोगों  को

 ऋण  देने  पर  कोई  प्रतिबन्ध नहीं  है  ।  हिगनिस  राज्यों  में  मुझे  यह  प्रतीत  होता  है  कि  यह  ऋण  नगरपालिका

 क्षेत्रों  में  रहने  वाली  जनता  को  दिया  जा  रहा  है  ।  में  पंजाब  भूतपूर्व  पेप्सू  सद्र  कुछ  राज्यों  को

 जानता  हुं  जहां  ऋण  के  रूप  में  पर्याप्त  रकम  ग्रामीण  जनता  को  दीਂ  गई  है  ।

 pat  कासलोवाल :  यह  प्रश्न  ग्राम्य  क्षेत्रों  की  प्रति  ara  वर्ग  गृह-निर्माण  योजना  से  सम्बन्धित

 कया  सरकार  ने  गृह-निर्माण  योजनाओं के  सम्बन्ध में  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  अल्प  प्राय  जनता

 wed  क्षेत्रों  की  अल्प  arr  वाली  जनता  में  कोई  भेद  किया  है  कौर  यदि  हां  तो  यह  किस  बारे
 में

 श्री  ध्वनि  कु०  चन्दा जी  हां  ।  जहां  तक  इस  योजना  का  सम्बन्ध  है  सरकार किसी  प्रकार

 का  भेदभाव  नहीं  wea  है  ।  यह  निर्णय  राज्य  सरकार  करेगा  कि  ऋण  किसे  दिया  जाये--नगर

 प्रवासी  को  अ्रथवा  ग्रामवासी  को  ।

 श्री  जंगाली  :  जब  अल्प  राय  वर्ग  गृह-निर्माण  योजना पहले  बनाई  गई
 थी  तो  गांवों  में  रहने

 वाले  लोग  इस  से  पृथक  नहीं  थे  ।  तब  फिर  दिल्ली  के  समीपवर्ती  गांवों  में  रहने  वाले  व्यक्तियों को
 ऋण  क्यों  नहीं  दिये  गये  ?

 श्री  श्रीलंका कु  ०  चन्दा
 :

 हम  केवल  इन  योजनाओं के  बारे  में  ऋण  स्वीकार कर  सकते  हें
 जो

 राज्य  सरकार  ने  हमारे  पास  भेज  है  ।  जहां  तक  भारत  सरकार  का  सम्बन्ध है  यह  रकम  राज्य

 सरकार  को  दे  दी  जाती  है  ।  राज्य  सरकार  इसका  वितरण  करती  है  ।  योजनाएं  वैयक्तिक

 कार्यक्रम  राज्य  सरकार  के  समक्ष  रखे  जाते  इनका  स्वीकृति  अथवा  अस्वीकृति  राज्य  सरकार

 का  किये है  ।  हम  केवल  रकम  देने  वाले  हैं  ।

 बर्मा  में  लोकमान्य  तिलक  का  स्मारक

 +

 श्री  भक्त  दर्शन

 FeeRrd  श्री  स०  do

 श्री  दी०  चे

 कया  बंधान  मंत्री  ११  नवम्बर  १९५७ के  अतारांकित  प्रदान  संख्या  tx  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 बर्मा  में  मांडले  के  बंदी-गृह  में  लोकमान्य  तिलक  की  स्मृति  में  कक्षा  व  भाषण  हाल  के

 निर्माण  में
 इस

 बीच  क्या  प्रगति  हुई  है  ;

 faa  भंप्रेजी  में
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 इस  पर  कितना  धन  व्यय  होने  का  भ्रनुमान है  ;

 इसका  निर्माण  कब  तक  पूरा  हो  जायगा
 ?

 बेदेशिक-का्य  मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  wet  :
 नींव  खोदने  का  काम  पूरा

 हो  चुका  है  पर  ६  मार्च  Rays Ft को  नींव  भरी  जाने  का  काम  शुरू  गया  था  ।

 अनुमान  है  कि  स्मारक  पर  ४७,८२७  रुपये
 खर्च  होंगे  ।

 aren है  कि  स्मारक  बनाने  का  काम  जून  Reuc  के  पन्त  तक  पूरा  हो
 जायेगा

 थो  भक्त  ददन :  क्या  इस  हाल  को  बनाने  में  कुछ  खर्चा  लग  रहा  है  वह  सारा  भारत  सरकार

 दै  रही  या  बरमा  सरकार  भी  इस  में  कुछ  खर्चा  दे  रही  या  बर्मा  में  रहने  वाले  भारतीय  लोग

 भी  कुछ  हाथ  बंटा  रहे  हू  ।

 oft  सादत  खां
 :

 बर्मा  से  दस  हजार  रुपये  के  करीब  डोनेशन  वहां  रहने  वाले  हिन्दुस्तानियों

 से  मिला है  ।

 श्र  भक्त  दिन
 :

 लोकमान्य  तिलक  के  भ्र ति रिक्त  लाला  लाजपत  श्री  सुभाष  चन्द्र

 सरदार  afore  सिंह  ae  दूसरे  हमारे  भारतीय  सेनानी  भी  ब्रिटिश  सरकार  के  मेहमान
 के

 रूप  में

 मांडले  जेल  में  रह  चुके  है  ।  क्या  इस  हाल  में  उन  के  नाम  भी  सम्मिलित  किये  जा  रहे  हैं  या  बाद  में

 जा  कर  वहां  उन  के  चित्र  टांगे  जायेंगे  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय
 ः

 यह  तो  बर्मा  में  उन  की  याद  को  पैदा  करने  के  लिये  कुछ  चीज़  बनाने

 का  सवाल  था  ।  जनरल  सवाल  पर  चले  गये  |

 श्री  दी०  चं०  धर्मा
 :

 यह  हाल  कक्षा  एवं  भाषण  के  लिये  है
 ।

 उस  महान्  विभूति  के  नाम

 को  सार्थिक  करने  के  लिये  क्या  प्रयत्न  किये  जायेंगे
 ?

 मंत्री  तथा  वैदेशिक कार्य  site  वित्त  मंत्री  जवाहरलाल  ।  सब  कुछ

 बर्मी  सरकार  के  परामर्श  से  तय  किया  गया  है  ।  मांडले  बर्मा  में  है  जेल  मांडले  में  है  ।

 बर्मा  सरकार  इस  के  प्रभारी  हैं  ।  हम  ट्रेवल  सुझाव  दे  सकते  हें  ।  उन्हों  ने  जो  सुझाव  दिये  हम  ने  इन

 पर  उन  के  साथ  चर्चा  को  प्रौर  वे  सहमत  हो  गये  ।  मुझे  याद  नहीं  रहा  कि  मूल  प्रस्ताव  क्या
 था  ॥

 किन्तु  उन्हों  ने  स्वयं ही  सुझाव  दिया  कि  किसी  प्रकार  का  सम्मानसूचक  पट  लगाने
 के  स्थान पर  हॉल

 बनाना  श्रेयस्कर  है  ।  यह  उपयोगों  भी  सिद्ध  होगा  ।  हम  ने  यह  स्वीकार  कर  लिया  और  यही

 इस  के  नामकरण  का  कारण  है  ।

 थी  भक्त  ददन  :  क्या  गवर्नमेंट  ने  इस  सुझाव  पर  विचार  किया  है  या  वह  करेगी  कि  जब  यह

 हाल  बन  जाये  तो  इस  में  भ्रमर  उन  के  चित्र  न  भी  टांगे  जा  सकें  तो  कम  से  कम  वे  तिथियां  ही  अंकित

 कर  दी  जायें  जब  कि  हमारे  महान  नेता  उस  जेल  में  रहे  थे  ।

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  प्रौढ़  वित्त  मंत्री  जवाहरलाल  में  समझता  हूं  कि

 यह  बिल्कुल  ठीक  नहीं  दो  मानों  से  ।  एक  तो  हमारे  विचार  करने  का  सवाल  नहीं  भ्राता  ।  यह

 के  जेल  में  हो  रहा  हम  चित्र  नहीं  टांगें  ।  जो  बर्मीज़  हकूमत  चाहेगी  या  जेल  अधिकारी  चाहेंगे

 चह  चित्र वहां  ७५४ ५  ।  दूसरे  विशेषकर  ag  चीज़  लोकमान्य  तिलक  के  लिये  बनाई  जा  रही  है  ।  कुछ

 और  चीज़  कर  के  श्राप  उस  को  फीका  न  कीजिये  |

 अंग्रेजी  में
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 द्वितीय  पंच  वर्षों  योजना

 1*₹१२३.  श्री  दी०  Wo  क्या  योजना  मंत्री  २७  १९४५७  के  तारांकित  प्रदान

 संख्या  ५४१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम  वर्ष  में  कार्यकरण  के  सम्बन्ध  में  जिस  विस्तृत

 पुनरीक्षण  का  वचन  दिया  गया  था  वह  पूरा  हो  गया  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  पुनरीक्षण  की  एक  प्रति  लोक-सभा  के  पटल  पर  रखी  जायेगी
 ?

 श्रम  कौर  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  के  सभा  सचिव  ल०  ना०  श्र

 का  प्रगति  प्रतिवेदन  शर  १६५७-५८  के  लिये  योजनाਂ  नामक  विवरण  तैयार

 किया  जा  रहा  है  ।  ara  है  कि  इसे  [...  में  प्रस्तुत  कर  दिया  जायेगा  ।

 दी०  भ  शर्मा  :  इस  में  विलम्ब  का  कारण  क्या  है
 :

 योजना  आयोग  अथवा  राज्य
 सरकारें ?

 fat ल०  ना०  मिश्र
 :

 योजना  aa  की  से  कोई  गलती  नहीं  हुई  है  ।  योजना  आयोग

 इसे  १९५७  में  करने  के  लिये  उत्युक  था  ।  भ्रायोग  ने  सम्पूर्ण  राज्य  सरकारों  को  मई

 के  मध्य  तक  ates  एवं  प्रगति  प्रतिवेदन  भेजने  के  लिये  कहा  था  ७  अगस्त  में  ही  मिलना

 प्रारम्भ  हुए  कौर  कभी  भी  भरा  रहे  हूं  ।  ये  अलग-ग्रहण  प्राप्त  हुए  ।  अभी  तक  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  करना  सम्भव  नहीं  हुमा  |  हमें  है  कि  यह  भ्रप्रेल  में  प्रस्तुत  कर  दी  जायेगी  ।

 शी
 do  भ: ह

 धर्मा  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  में  किन  राज्यों  ने  श्रमिक  समय  लिया  है
 ?

 श्री ल०  Ato  मिश्र  :  यह  कहना  कठिन  है  कि  किन  राज्यों  ने  रिक  समय  लिया  है  ।  राज्यों

 at  कठिनाइयां  वास्तविक  हें  ।  राज्यों  का  पुनर्गठन  उस  से  उत्पन्न  समस्यायें  हैं  ।  इसलिये  इस

 में  कुछ  समय  लग  ही  गया
 |

 श्री  स०  स०  बनर्जी  :  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम  वर्ष  में  कितने  अतिरिक्त  व्यक्तियों

 को  रोजगार  सिला  ?

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रतिवेदन  प्राप्त  न  होने  तक  उत्तर  देना  कठिन  है  ।

 भारतीय  हस्तशिल्प  पौर  हथकरघा  उत्पाद

 1*११२६.  प्री  विश्वनाथ राय  :  बया  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  विदेशी  प्रदर्शनियों  में  भारत  द्वारा  भाग  लेने  के  अतिरिक्त  क्या  भारत  के  हस्तशिल्प  कौर

 करघा  उत्पादों  को  बाह्य  देशों  में  प्रशासन  करने  की  दिशा  में  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  कई  देशों  में  भारत  सरकार  के
 प्र्ञापन  कक्ष  प्र  प्रशासन  वातायन  हैं  इन  में  हस्तशिल्प  ate  हथकरघा  उत्पाद

 सहित  wea  भारतीय  वस्तुओं  के  निरन्तर  प्रदर्शन  की  व्यवस्था  है  ।

 कुछ  विभागीय  ठोस  के  साथ  की  गई  व्यवस्था  के  फलस्वरूप  लन्दन  कौर  पेरिस  में  भी  भारतीय

 हि हरित  अति  नणणाणाणणाा  जों  है

 ।

 ही  em

 ध्ंप्रेजी  में
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 श्री  fara  कया  इन  वस्तुओं  के  प्रशासन  की  व्यवस्था  के  परिणामस्वरूप  उक्त

 देशों  में  इन  वस्तुओं  के  निर्यात  में  वृद्धि  हुई  है  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  ये  प्रस्थापन-कक्ष  मुख्यतः  व्यापार  की  समुन्नत  के

 लिये  ही  रखे  जाते  हैं  ।  व्यापार  तो  गैर-सरकारी  आयात  कौर  निर्यातकर्ताश्ों  के  माध्यम  से  ही  होता

 है
 ।

 हथकरघे  से  बने  कपड़े  कौर  हस्तशिल्प  की  दस्तूरों  के  निर्वात  में  कुछ  वृद्धि  हुई  है  ।

 श्री  विश्वनाथ  किन-किन  देशों  में  इन  वस्तुओं  के  प्रशासन  की  व्यवस्था  की  गई  है  ?

 सतीश  चन्द्र
 :  ३७  ११  प्रशासन-कक्ष और  ५  प्रज्ञापन  वातायन  हैं  ।  अखिल

 भारतीय  हथकरघा  वस्त्र  विपणन  सहकारी  समिति  के  भी  ६  डिपो  हैं  ।  में  माननीय  सदस्य  को

 इन  की
 सूची  दे  देता  हूं

 ।
 यह  बहुत  लम्बी  है  ।

 उपाध्यक्ष  माननीय  सदस्य  को  देशों  के  नाम  चाहियें  ।

 सतीश
 ये  २५  देश  हें  ।  क्या  इन्हें  पढ़  दू  ?

 उपाध्यक्ष  उन्हें  पढ़ने  की  श्रावस्यकता  नहीं  है  ।

 a  _
 थी  रघुनाथ  तह  साउथ  ईस्ट  एशिया  में  किन-किन  स्थानों

 पर  हेंडलूम  शो  रूम  स्थापित

 a
 f

 pat  सतीश  हेंडलूम  के  शोरूम  तो
 बे

 वाला  लाम्पुर कौर  कोलम्बो  में

 हैं
 प्रौर  रंगून  में  एक  एजेन्सी  है  ।

 शि  कया  हमें  अभी  या  बाद  में  यह  जानकारी  मिल  सकती  है  कि  वे  देश  कौन-कौन
 से  हे  जहां  हमारे  राजदूतावास  हैं  कौर  जहां  हम  ने  इन  प्रदर्शनियों  में  एवं  प्रज्ञापन  सम्बन्धी  अन्य

 भ्र वसर ों  पर  भाग  लिया  है  तथा  जहां  हमारे  राजदौत्यालयों  में  ही  प्रशासन  कक्ष  हूँ  ?

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  विवरण  लोक  सभा  के  पटल  पर  रखा  गया  है  तो  उस  में  यह

 कारी हो  सकती  है  ।

 श्री  सतीश  चन्द्र
 :

 में  यह  सभा  पटल  पर  रख  दूगा
 ।

 दस  देश  ऐसे  हैँ  जहां  हमारे  राजदौत्यालयों
 में  प्रशासन  व्यवस्था  है  ।

 जोखिम  आल्वा  :  जब  भारतीय  विदेशों  में  जाते  हें  तो  उन  की  इन  छोटी-छोटी  वस्तुभ्नों

 को  खरीदने  की  इछा  होती  है  ate  फिर  अर्मिन  मूल्य  की  इन  वस्तुओं  को  भेंट  स्वरूप दे  देते  हैं  ।

 क्या  मंत्रालय के  भ्रन्तगंत  ऐसी  सुविधायें  हें  कि  हमारे  देशवासी  इन  वस्तुओं  को  विदेशों  में  खरीदते

 समय  भारत  में  उन  का  मूल्य  चुकाने  की  गारंटी  दे  दें
 ?

 fot  सतीश  प्रविन्द्र  प्रशासन  कक्ष  की  अवस्था  में  वे  ऐसा  कर  सकते हैं  ;  किन्तु  प्रज्ञापन-घातायत

 धौर  ऐसी  ही  wa  व्यवस्था  में  वस्तुएं  नहीं  बिकती  हैं  ।

 नारियल  जटा  उद्योग

 1*११२७.  श्री  यें  प०
 नायर

 :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि  क्या  जटा  ate  को  स्थापना  के  नारियल-जटा  उद्योग  ने  प्रगति  की  है  ;  यदि

 तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या  है  ?
 ee  tee

 मूल  भ्रंग्रेजी  में



 .
 थ

 थ
 थ
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 मंत्री  (  श्री  मनु भाई  शाह  नारियल-जटा उद्योग  विकास  सम्बन्धी  कार्यक्रम  दो  भा

 पं  विभक्त  किया  जा  सकता  है  प्रात  केन्द्रीय  सरकार  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  राज्य  सरकारों
 हल्ला

 क्रियान्वित  कार्य  atc  नारियल  जटा  are  द्वारा  क्रियान्वित  किया  जानें  वाला  कायें  ।  राज्य  सरकार

 द्वारा  क्रियान्वित  किया  जाने  वाला  मुख्य  कार्यक्रम  यह  है  कि  उद्योग  का  सहकारिता  &  प्राकार
 पर

 संगठन  किया  जाय  ;  नारियल-जटा  बोर्डे  गवेषणा  ्रान्तरिक श्र बाह्य बाह्य  विपणन  dag

 एवं  उत्पादन  स्तर  में  सुघार  का  प्रयत्न  कर  रहा  है  ।

 इन  कार्यक्रमों  के  परिणामस्वरूप  जटा  उद्योग  को  सारभूत  लाभ  प्राप्त  gar  है  ।

 प्री  do  प०  नायर :
 नारियल-जटा  बोर्ड  के  कार्यो-संचालन

 के
 परिणामस्वरूप  क्या  जट

 ..  उद्योग  के  किसी  a  में  प्रतिव्यक्ति  राय  में  वृद्धि  हुई  है
 ?

 ह

 fat  मनु भाई  में  ने  सदन  को  कुछ  दिनों  पहले  बताया  था  कि  एक  मूल्यांकन  समि

 नियुक्त  की  गई  है  कौर  इस  का  प्रतिवेदन  १९५८  तक  प्राप्त  होने  की  है  किन्तु  सभी  तक  हमें
 ह

 सामान्य  जानकारी  प्राप्त  हुई  है  उस  के  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  नारियल-जटा  उद्योग

 श्रमिकों  की  ara  में  पर्याप्त  वृद्धि  हुई  हे  ।  उत्पादन  भी  बढ़  गया  है  ।  इन  सब  &  अतिरिक्त इस  उद्योग

 में  एक  प्रकार  की  स्थिरता  प्रा  गई  है  जो  ear  विनाश  की  आर  उन्मुख  हो  रहा  था  |

 धो  | हं  पृ०  नायर :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  राज्य  कुछ  योजनायें  क्रियान्वित कर  रहा

 है  ।  क्या  केरल  ने  अतिरिक्त  रकम  की  मांग  की  है  कौर  यदि  तो  केरल  सरकार  द्वारा  मांगी  गई
 द

 सम्पूर्ण  रकम  दे  दी  गई  है
 ?

 न  इस  सम्बन्ध  में  विभिन्न  राज्य  सरकारों  से  पत्र-व्यवहार किया  जा  रह

 है  सभा  को  यह  जान  कर  प्रसन्नता  होगी  कि  जटा  विकास  के  लिये  सारे  भारत  के  लिये  ara बटन
 7

 है

 १  करोड़  रुपये  से  बढ़ा  कर  २.३  करोड़  रुपये  कर  दिये  गये  हैं  प्रौढ़  केरल  राज्य  सरकार  की

 पाया-त  वृद्धि  कर  दी  गई  है  ।
 ह

 क  पुश्री बें० बूँ ०  To  नायर  मेरा  प्रश्न  यह  नहीं  था  ।  मेरा  प्रश्न  यह  था  कि  क्या  केरल  सरकार

 मांगी  गई  राशि  पुरी  पूरी  दे  दी  गई  है  शर  यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 jail  मनुभाई  दाह  :  उन्हो ंने  जो  कुछ  मांगा  था  उस  में  ३०  प्रतिशत कटौती  की  गई  है

 ६०  लाख  रुपये  की  मांग  की  हम  ने  लगभग  ६५  लाख  रुपये  दिये  हैं  ।

 pat  कुमारन  :  क्या  जटा  उद्योग  के  पुन संगठन  समुन्नत  कार्य  संचालन  के  लिये  भारत

 सरकार  को  केरल  सरकार  से  कोई  योजना  प्राप्त  हुई  है

 बाहर की  गई  है  ?

 बरम

 हो  इस  समन्स  कलाकार
 थ

 मनु भाई  नहीं  ।

 क

 fat  fao  वास  wad  उदार
 सम्बन्ध  Scena

 ae

 ४ हुई  है  यदि  तो  जटा  ats  ने  इस  दिशा  में  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 fet  मसनूआत  शाह
 :  विज  er  ज

 ह

 नलिनी
 लेने  ल

 tee
 jane

 ल  क

 rar ofsaat

 एक  ए  ह

 ब्

 2
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 श्री वें  प०  माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  केरल  सरकार  की  मांग  में  ३०  प्रतिशत

 कटौती  की  गई  है  ।  यह  कटौती  भारत  सरकार  के  कहने  पर  की  गई  है  भ्रमणा  जटा  की  सिफारिश
 पर ?

 श्री  मनु भाई  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  विभिन्न  राज्य  सरकारों  की  ae  से  केन्द्र
 के

 समक्ष  प्रस्तुत  की  जाने  वाली  मांगें  सदा  ही  पूरी  करना  सम्भव  नहीं  है  ।  संसाधनों की  मर्यादा  के

 अन्तर्गत  ही  यह  किया  जाता  है  ।  माननीय  सदस्यों  को  यह  बात  स्मरण  रखना  चाहिये  कि  द्वितीय

 योजना  में  सम्पूर्ण  आवंटन  १  करोड़  रुपये  से  बढ़ा  कर  २.  ३  करोड़  रुपये  कर  दिया  गया  aw
 की

 विषम  भ्रम-व्यवस्था की  स्थिति  में  यह  वृद्धि  महत्वहीन नहीं  है  ।

 लागा  क्षेत्र  के  लिय  चिकित्सक दल

 THUR.  थ्री  रघुनाथ  क्या  प्रधान  मंत्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नागा  क्षेत्र  में  एक  चिकित्सक  दल  भेजा  गया  था  ;

 यदि  तो  नागाओं  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ;  कौर

 यह  उक्त  क्षत्र  में  किस  प्रकार  ard  कर  रहा  है  ?

 मंत्री  के  सभा-सचिव  जो०  ato  हां  ।

 श्र  जिस  थोड़े  समय  ow  यह  चिकित्सक  दल  वहां  है  उस  में  यह  जोन होट ों

 सब  डिवीजन  में  चिकित्सा  सर्वेक्षण  कार्य  में  संलग्न  रहा  है  तथा  मरीजों  का  इलाज
 भी

 कर  रहा  है  ।

 इस  क्षत्र  में  नागाओं  की  प्रतिक्रिया  भ्रच्छी  है  प्रौढ़  हरनेक  व्यक्ति  चिकित्सा  सहायता  प्राप्त  करने  के

 लिये ar  रहे  हैं  ।

 शी  रघुनाथ  fag:  दल  के  क्या  निष्कर्ष  हैं
 ?

 श्री जो०  ato  चिकित्सा  दल  का  निष्कर्ष यह  है  कि  इन्होंने  वहां
 ४००  मरीजों

 की  जांच  की  जिन  में  सब  उम्र  के  स्त्री  और  पुरुष  दोनों  ही  सम्मिलित  थे
 ।
 चिकित्सकों को  मालूम  em

 है  कि  उक्त  क्षेत्रों  में  गण्ड माल  एवं  मलेरिया  व्यापक  रूप  में  हैं  भर  पच्चीस  प्रतिशत  जनसंख्या

 कुपोषण  एवं  रक ता भाव  से  ग्रस्त  है  तथा  ३५  प्रतिशत  व्यक्ति  मरोगे  के  शिकार  हैं
 ।

 श्रीमती  water  अहमद  :  क्या  चिकित्सा  सेवा  के  चिकित्सक  भी  इस  दल  में  सम्मिलित

 मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  शौर  वित्त
 मंत्री  जवाहरलाल  नहरू )  :  हमारे  पास

 जानकारी  नहीं  है  किन्तु  इस  दल
 को

 दिल्ली  से  भेजा  गया  था
 |

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  ने  इसे  भेजा  है
 ;  उन्हें

 यह  अनुदेश  दिया  गया  था  कि  झासाम  में  उपलब्ध  होने  वाले  चिकित्सकों  तथा  अन्य  व्यक्तियों
 को

 अपने

 साथ ले  लें

 fait  हेम  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  नागाओं  में  मंत्र-तंत्र  ae

 देवी-देवताओं  के  सामने  बलिदान  द्वारा  रोगोपचार  की  परम्परागत  विधियां  प्रचलित हैं  उस  स्थिति

 में  प्रा धुनिक  चिकित्सा  का  उन  के  जीवन  से  समायोजन  करने  के  लिये  सरकार  ने  कौन-कौन  से  प्रभावक

 कदम  उठाये  हैं  कि  नागाओं  को  यह  आभास
 न

 होने  पाये  कि  परम्परा  से  चले  श्री  रहे  उन  की  रूढ़ियों

 में  व्यतिक्रमण gat  है  ?
 rR  णी

 अंग्रेजी  में
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 pat  जवाहरलाल  नेहरू
 :  कदाचित्  हमें  दिल्ली  में  ही  इस  का  श्रीगणेश  करना  चाहिये  भर

 बह  भी  सभा  फके  सदस्यों  से  ही  !

 कोकोम  एल्विर  क्या  इस  दल  में  कोई  महिला  चिकित्सक  सम्मिलित  थी  ?  कया  उन्हों

 थे  भ्र पनी  सेवाएं  अर्पित  की  हैं  श्र  कया  उन्हें  स्वीकार  किया  गया  है  ?

 घी  जवाहरलाल  मेरा  विचार  है  कि  उस  में  एक  नसे  सम्मिलित  है  ।

 fat  जिन  सामान्य  परिस्थितियों  में  इन्हें  वहां  रहना  पड़ता  है  उन्हें  देखते  हुए  क्या
 भरती  किये  जाने  वाले  इन  व्यक्तियों  को  समुचित  अ्रतिरिक्त  भत्ते  दिये  गये  हैं  ?

 जवाहरलाल  नेहरु  :  किन्हें  ?

 श्री  रंगा
 :

 वहां  भेजे  जाने  वाले  चिकित्सक  स्त्री-पुस्षों  को  ।

 स्वास्थ्य  मंत्री  (sit
 :  हां  ।  हम  उस  क्षेत्र के  लिये  विशेष  भत्ते  का  उपबन्ध

 फर  रहे हैं

 लघु  उद्योग

 *  ११३०.  डा०
 राम  सुलग  सिंह  :  क्या  वाणिज्य

 तथा  उद्योग
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  भारत  में  च्च्च  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  विदेशों  से  wa  तक  कोई  वित्तीय  सहायता

 मिली है  ;  कौर

 यदि  तो  कितनी  यह  किन-किन  देशों  से  प्राप्त  हुई  है  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई
 :  हां  ।

 संयुक्त  राज्य  भ्र मे रिका  के  फोर्ड  फाउन्डेशन  ने  भ्र भी  तक  SQ, GH, 9G  डालर  देखे

 के  प्रस्ताव  fea  शौर  उन्हें  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ।

 मशीनों  तथा  प्रविधिक  विशेषज्ञों  की  सेवाओं  के  रूप  में  सहायता  देने  के  प्रस्ताव  भी  भराये  हैं  ।

 इन  में  से  सं०  अमेरिका  के  टैक्नीकल  कोआपरेशन  मिशन  ake  जर्मन  संघीय  गणराज्य  नें  दो

 प्रोटोटाइप  वकंशापें  तथा  जापान  सरकार  ने  लघु  उद्योगों  के  लिए  एक  इन्स्टीट्यूट  खोलने  का  प्रस्ताव

 किया है

 राम  सुभग  सिह  |  क्या  फ़ोर्ड  प्रतिष्ठान  से  प्राप्त  निधियों  का  तथा  प्राविधिक  सहयोग

 फ़िद्दन  योजना  के  अधीन  प्राप्त  विधियों  का  उपयोग  किसी  विशिष्ट  परियोजना  के  लिये  किया  जाता

 है  या  सामान्य  प्रयोजनों  के  लिये  उन  का  उपयोग  किया  जायेंगी
 ?

 fait  मनु भाई  शाह
 :  वे  सभी  विशिष्ट  प्रयोजनों  के  लिये  निर्धारित  की  गई  हैं  ।  ts  प्रतिष्ठान

 निधि  विस्तार  केन्द्रों  के  लिये  है--हम  ने  प्रत्येक  राज्य  में  लघु  उद्योगों  के  लिये  एक  प्रमुख

 संस्था  स्थापित  की  है  श्र  वह  उत्पादन  एवं  प्रशिक्षण  केन्द्रों  तथा  अरन्य  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  के  लिये

 भी  है  ।  प्राविधिक  सहयोग  मिशन  सहायता  श्राथरूप  वैश़्य  के  लिये  है  कौर  केवल  इसी  प्रयोजन  के

 ह
 लिये है  i

 क

 मल  wast  में
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 डा०  राम  सुभग  सिंह  :  क्या  श्रभी  तक  कोई  उत्पादन  एवं  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोला  गया  भौर

 प्र  मनु भा ईं  शाह
 :

 जैसाकि  मैं  ने  कहा  था  आजकल  १४  संस्थायें  काम  कर  रही  हैं  भोर

 लगभग  १५  उत्पादन  एवं  प्रशिक्षण  केन्द्रों  का  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  जिन  में  से  चार  पहिले  ही

 उत्पादन  प्रारम्भ  कर  चुके  हैं  पर  AT  उत्पादन  प्रारम्भ  करेंगे
 ।

 fait  पाणिग्रहण
 :  इस  विदेशी  सहायता  में  से  कितनी  सहायता  भारत  में  विभिन्न  राज्यों  को

 दी
 गई  है  श्र  उस  में  से  उड़ीसा  राज्य  को  कितनी  सहायता  मिली  है  ?

 शी  मनु भाई  इन्हें  राज्य-वार  आवंटित  नहीं  किया  जाता  है  ।  यह  वास्तव  में  उन  भिन्न

 उद्योगपतियों  को  प्रोत्साहन  देने  तथा  उन  की  एक  प्रकार  से  सेवा  करने  के  लिये  है  जो  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में

 कार्य  कर  रहे  हैं
 ।

 उड़ीसा  को  अपने  भ्रंश  के  रूप  में  लघु  उद्योग  सेवा  के  लिये  एक  संस्था  का  श्रावंटन

 किया गया  है  ।

 थि  न०
 रा०  मुनि स्वामी  :  क्या  इस  वित्तीय  सहायता  के  साथ  साथ  हमें  विभिन्न  विदेशों  से

 एक  कार्येक्रम  भी  प्राप्त  होता  है  कि  हमें  लघु  उद्योगों  के  भिन्न  वर्गों  में  किस  प्रकार  रकम  खर्चे  करनी

 चाहिये ?

 छी  मनुभाई शाह  मैं  ने  मुख्य  प्रश्न  का  जो  उत्तर  पढ़ा  था  उस  में  यह  स्पष्ट  रूप  से

 खित  किया  गया  है  कि  किसी  विशिष्ट  देश  से  सहायता  का  उपयोग  किस  प्रकार  किया  जाना  है  ।

 मैं  बता  ही  चुका  हूं  कि  थोडे  प्रतिष्ठान  सहायता  विस्तार  सेवाओं  site  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  के  लिये
 प्रविधिक  सहयोग  मिशन  सहायता  तथा  हमारे  प्रधान  मंत्री  के  पश्चिमी  जमनी  जाने  पर  जिस

 सहायता  का  उस  देश  ने  प्रस्ताव  किया  पश्चिमी  जमनी  की  वह  सहायता  एक  रूप  मशीन

 उपकरण  केन्द्र  के  लिये  थी  जिसे  दिल्ली  में  स्थापित  किया  जा  रहा  है  ।  एक  are  का  प्रविधिक  सहयोग

 फ़िद्दन  द्वारा  प्रस्ताव  किया  गया  है  कौर  जापान  सरकार  ने  कलकत्ता  में  एक  लघु  उद्योग  विकास

 संस्था  के  लिये  विशिष्ट  रूप  से  प्रस्ताव  किया  है  ।

 शी  छंकरय्या
 :  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  लघु  उद्योग  उत्पाद  के  अच्छी  किस्म के  निर्माण

 के  लिये  नवीनतम  प्रकार  के  श्रौज्ार  तथा  उपकरण  आवश्यक  हैं  क्या  में  जान  सकता हूं  कि  यह  देखने

 के  लिय कि  नये  प्रकार  के  tar  तथा  उपकरण  आयात  किये  जाते  हें  और  भारत  में  लघु  उद्योगों

 को  उन  का  सम्भरण  किया  जाता  क्या  कार्यवाहियां  की  गई  हैं  ?

 धी  सुभाष  हम  कहीं  भी  orators  मशीनों  का  उपयोग  नहीं  करेंगे  ।  हम

 सम्भव  सव  आधुनिकतम  वस्तुयें  खरीदने  का  प्रयत्न  करते  हैं  ।

 tat  तंगामणि  :  मंत्री  महोदय ने  कहा  है  कि  फ़ोर्ड  प्रतिष्ठान  निधि  में  से  area  लाख  डालर

 से  अधिक  राशि  का  उपयोग  लघु  उद्योगों  तथा  विशेष  रूप  से  उत्पादन  एवं  प्रशिक्षण केन्द्रों  के  लिये

 किया  जा  रहा  है  ।  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  उत्पादन  एवं  प्रशिक्षण  केन्द्रों  के  स्वरूप  के  सम्बन्ध  में

 हाल  ही  में  कोयम्बटूर  में  हुई  गोष्ठी  में  दिने  गये  सुझावों  पर  क्या  विचार  किया  गया  है
 ?

 feat  सन भाई  गोष्ठी  में  बहुत  सी  बातों  पर  विचार  किया  गया  था  और  यह  गोष्ठी

 लघु  उद्योगों  तक  सामित  न  थी  ।  इस  का  सम्बन्ध  हस्तशिल्प  कुटीर  उद्योग

 तथा  विशिष्ट  रूप  से  ग्राम्य  क्षेत्र  के  उद्योगों  से  परन्तु  हम  कार्यवाही  करते  समय  विभिन्न  गोष्ठियों

 दारा  दिये
 जाने

 वाले  सभा  सुझावों  पर  सदैव  विचार  करते  हैं
 ।

 मूल  wast  में
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 ay  देशों  से  पत्र  व्यवहार

 sit  क०  Ho  मालवीय  कया  जवान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जिन  देशों  की  राज्य-भाषा  सरकोजी  नहीं  वे  हमारे  साथ  पत्र  व्यवहार  में  किस  भाषा

 का  प्रयोग करते  हें  ;

 उन  से  प्राप्त  पत्रों  के  उत्तर  भारत  द्वारा  किस  भाषा  में  दिये  जाते  हैं  ;

 क्या  testes  राज्यों  के  साथ  पत्र-व्यवहार  में  उन  राज्यों  की  भाषायें  प्रयोग  करन

 के  लिये  कायंवाहों  करने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 वैदेशिक-कार्य  मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  चली  ai):  अधिकांश  देश  हम  से

 vias  में  पत्र-व्यवहार  करते  हैं  ।  यों  कुछ  देश  ऐसे  भी  हैं  जो  अपनी  राष्ट्रभाषा
 में

 पत्र  लिखते
 हैं

 लेकिन

 श्राम  तौर  से  वे  अपने  पत्रों  के  साथ  उन  का  ग्रेड  अ्रतुवाद  भी  लगा  देते  हैं  ।

 भारत  सरकार  तथा  विदेश-स्थित  भारतीय  मिशनों  के  उत्तर  श्रंप्रेज़ी  भाषा  में  भेजे

 लाते  हैं  ।  कु  डेक  मामलों  में  हमारे  संबद्ध  देशों  की  राष्ट्रभाषा  में  अपने  पत्र  का  गैर-सरकारी

 )  अनुवाद  भीਂ  भेजते  हैं  ।

 नहीं  ।

 के  पहचान  उत्तर  में  भी  पढ़ा

 गयी  भक्त  दर्शन
 :

 क्या  यह  सत्य  है  कि  कुछ  सरकारों  ने  कौर  खास  तौर  पर  रूस  चीन

 सरकारों  ने  भारत  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  उन्हें जो  भीਂ  राजकीय  पत्र  भेजे  वे  हिन्दी

 भाषा  में  टी  भेजे  जायें  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  ste  वि  मत  मंत्री  जवाहरलाल
 :  जहां  तक  मुझे

 इल्म  कोई  ऐसा  warts  नहीं  हुआ  है  ।

 श्री  जोखिम  आल्वा
 :

 हमारे  हां  कुछ  ऐसे  बहुत  अच्छे  युवक  तथा  युवतियां हैं  जिन्हों  ने  दो

 बार  भारत/य  डिग्रियां  प्राप्त  की  हुई  हैं  ate  जिन्हों  ने  उन  भाषा त्रों  में  दक्षता  प्राप्त  करने  है  लिये

 विदेशी  विश्वविद्यालयों  में  तीन  वर्ष  का  प्रशिक्षण  भी  प्राप्त  किया  है  ।  कया  वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय

 ने  उन  की  सेवाओं  को  अ्रषिगू हरीत  aaa  पंजीबद्ध  किया  है  या  उस  ने  यह  कह  कर  पारिभाषिक aah

 की
 है  कि  क्योंकि  seal  ने  परीक्षा  पास  नहीं  की  है  इसलिए  केवल  इसा  कारण  उन्हें  नहीं  रखा

 सकता है  ?

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  बात  इस  प्रश्न  से  सम्बन्ध  नहीं  रखती  है  |

 थ्री  रघुनाय सिंह  :  जहां  तक  भाषा  का  ताल्लुक  है  पाकिस्तान  श्र  हिन्दुस्तान  भाषा  एच

 है
 ।

 में  जानना  चाहता  हुं
 कि  जो  पत्र-व्यवहार  उस  के  साथ  होता  है  हिन्दी  में  होता  हिन्दुस्तानी में

 होता  है  या  उद्  में  होता  है  ?

 थी  जवाहरलाल  नेहरू  :  पाकिस्तान  की  भाषा  श्रौर  उत्तर  भारत  की  भाषा  तो  एक  है  ।  लेकिन

 पाकिस्तान
 में  भी  जो

 सरकारी
 दफ्तरी  काम  होता  है  जो  भारत  में  होता  है  तथा  To  भाई

 ATTo  का  काम  होता  उस  में  बहुत  फर्क  गया  है
 |

 मूल  ait  मे
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 उपाध्यक्ष  महोदय  नेक्स्ट  क्वैश्चन  ।  श्री  श्रनिरुद्ध  सिह
 |

 थो  क०  Wo
 क्या  में  जान  सकता  हुं  कि  इन  पत्रों  के  साथ  क्या  हिन्दी  भरन  वाद

 उपाध्यक्ष  श्राप  बहुत  लेट  हो  गये  हें  ।  जब  में  ने  श्राप  को  बुलाया  था  तब  श्राप  खाने

 नदीं  हुए  ।  अब  जब  में  अगले  सवाल  पर  चला  गया  तो  श्राप  सवाल  पूछने  लगे  हैं  ।  प्रदान  ।

 श्री  राम
 1११३४

 Lat  तंगा मणि

 कया  घाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखने  की  कृपा  करा  जिसमें  यह
 तथा  गया  हो  कि  नई  दिल्लीਂ  में  १०  gays  को  उद्योग  संम्बन्धी  केद्रीय  मंत्रणा  परिषद्
 की  स्थायी  समिति  की  बैठक  में  क्या  निर्णय  किये  गये  थे  ?

 उद्योग  मंत्री  मनुभाई  :  स्थायी  समिति  एक  मंत्रणा  निकाय  लोक-सभा  पटल

 पर  विवरण  रखा  जाता  है  जिस्में  १०  १९५८  को  हुई  स्थायी  समिति की  बैठक  में  की  गई

 मुख्य  सिफ़ारिशें  दी  गई  हैं  ।  देखिये  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ee]

 धी  राम  विवरण  में  में  ने  देखा  है  कि  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  सीमेंट  के  वितरण  के
 लिये  परमिट  व्यवस्था  खत्म  कर  दी  है  ।  क्या  में  उन  राज्यों  के  नाम  जान  सकता  हूं

 ?

 पत्री  सुभाष  ca  तक  संकेत  ये  हूँ  कि  मैसुर  सरकार  परमिट  व्यवस्था  खत्म  करने  के
 लिये  कार्यवाहियां  कर  रहीਂ  है  ।  राजस्थान  सरकार  भी  ऐसा  ही  करेगी  परतु  राज्य

 कारों  के  सभी  प्रतिनिधियों  की  एक  हाल  ही  क  बैठक  में  सामान्य  रूप  से  यह  बात  स्वीकार  को  गई

 थी  कि  9X  प्रतिशत  स्टाक  बिना  परमिट के  दिया  जायगा  दोष  २४  प्रतिशत  परमिट  पर  दिया

 था  सकता है  |

 Pat  क्या  इस  परिषद्  में  इंडियन  नेशनल  ट्रेड  यूनियन  कांग्रेस  जैसी  श्रम  संस्थाओं  के
 तकनीकियों  को  भी  कोई  प्रतिनिधान  दिया  गया  है  ?

 धी  सुभाष  हां  ।  श्रम  सम्बन्धी  सभी  प्रतिनिधियों  को  प्रतिनिधान  दिया  जाता
 |

 fat  विवरण  में  सीमेंट  उद्योग  तथा  मोटर  गाड़ी  उद्योग  की  कौर  निर्देश  कि  या  गया

 ८  १९५८  को  आयात  मंत्रणा  परिषद्  की  बैठक  में  जो  सुझाव  दिये  गये  थे  कौर  जिन्हें  २७

 auc  के  तारांकित दन  संख्या  ५३९  के  उत्तर  सम्बन्ध  में  बताया  गया  था  जिन

 का
 सम्बन्ध  मोटर  गाड़ी  उद्योग  के  लिये  अपेक्षित  इस्पात  की  प्लेटों  तथा  नरम  इस्पात कीਂ  चादरों

 जैसे  कच्चे  सामान  के  grata  से  क्या  उन  सुझावों  पर  भो  विचार  किया  गया  कौर  यदि

 वो  उन  eye  के
 को  सुविधाजनक बनान  के  लिये  क्या  कार्यवाही कीਂ  गई  है  ?

 मूल  अंग्रज़ी  में
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 fat  मनु भाई  शाह  :
 यदि  माननीय  सदस्य  विवरण  के  पृष्ठ  संख्या  २  को  देखें  तो  सिफारिश

 संख्या  में  कहा  गया  है  कि  :

 सुझाव  दिया  गया  था  कि  १२  महीने  की  ara  भारत  सरकार  प्रस्ताव  पर

 दयकताश्ों  के  भ्राता  पर  मोटर  गाड़ियों  &  विचार  करेगी  |

 को  प्रख्यात  लाइसेंस  प्रदान  किये  जायें  प  J

 श्री  गजराज  सीमेंट  के  वितरण  के  सम्बन्ध में  परमिट  व्यवस्था समाप्त  करने  की  दिशा

 में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 fat  मनु भाई  न्यूनाधिक  सभी  इस  बात  से  सहमत  हें  कि  एक  ऐस  स्थिति  श्री  गई

 है  कि  जब  काफ़ी  पाबन्दियां  हटा  ली  जानी  लेकिन  क्योंकि  बीते  दिनों  में  हमारे  सामने  महान

 दुलारता  कीਂ  स्थितियां  arg  हें  इसलिए  सभी  जगह  सावधानी  बरतने  का  संकेत  किया  गया  है  ।  परन्तु

 मुझे  तराशा  है  कि  सम्भरण  में  वृद्धि  होन ेसे
 काफ़ी  सीमा  तक  पाबन्दियां  हटा  लीਂ  जायेंगी  कौर  सम्भवतः

 इन्हें  पुरी  तरह  से  हटा  दिया  जायेगा

 pater  जैसाकि  केन्द्रीय  मंत्रणा  परिषद  ढारा  सिफ़ारिश  की  गई  है  क्या  सरकार

 का  इस  देश  में  सीमेंट  उत्पादन  संयंत्र  बनाने  का  प्रस्ताव  प्र  यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  पहिले  ही  कुछ  विदेशो  से  बातचीत  की  है  ?

 pat  मनु भाई  शाह  :  जैसाकि  सदन  को  ज्ञात  है  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  देश  में  सीमेंट  उत्पादन

 संयंत्र  बिल्कुल  ही  नहीं  बनाया  जाता  है  बल्कि  काफ़ी  मात्रा  में  उस  का  निर्माण  किया  जाता  निःसंदेह

 जब  हम  प्रमुख  इकाइयों  को  लेते  हें  तो  उन  के  सम्बन्ध  में  अधिक  निर्माण  नहीं  किया  जाता है  ।

 हाल  ही  में  एक  योजना  अनुमोदित
 की

 गई  है  जिस  के  द्वारा  पूरा  उत्पादन  प्रारम्भ किये  जाने  पर  प्रति
 बल  लगभग  दो  से  तीन  सीमेंट  के  पुरे  संयंत्र  तैयार  होने  लगेंगे  ।  ये  मशीनें  इस  देश  में  ग्रघिकाधिक

 बनाई  जाती  हैं  यह  देखने  के  लिये  हमारे  प्रयत्न  जारी  हैं  ।

 श्री  विमल  घोष  :
 सीमेंट  के  वितरण  के  सम्बन्ध  गें  राज्य  सरकारों  को  भारत  सरकार  की

 मंत्रणा कया  है  ?

 श्री  मनु भाई  शाह
 :

 जैसाकि  में  सदन  में  कई  बार  संकेत  कर  चुका  हूं  हम  ने  राज्य  सरकारों से

 यह  कहा  है  कि
 वे  परमिट  व्यवस्था  खत्म  कर  सकते  हैं  लेकिन  दूध  जला  छाछ  को  फूंक

 फूंक  कर  पीता  है
 परौ

 राज्य  सरकारें  इस  कारण  यह  व्यवस्था  ख़त्म  नहीं  करना  चाहेंगी  क्योंकि  उन्हं

 परिवहन  स्कन्ध  माल  छोड़ने  की  विभिन्न  परियोजनाओं  की

 सम्बन्धी  अ्रपेक्षा  शादी  को  देखना  पड़ता  है  ae  सम्भरण  स्थिति  की  देखते  हुए  अपेक्षित

 वाहियां  उन्हें  ही  करनी  हैं  ।

 श्री  तंगदिली  :  जैसाकि  आयात  मंत्रणा  परिषद्  ने  सुझाव  दिया  है  कया  सूती  उद्योग  तथा

 मोटर  स्टार  शादी  जैसी  तैयार  वस्तु झ्र ों  पर
 भी

 पाबन्दियां  लगाई  गई  हैं
 ?

 श्री  मनु भाई  शाह
 :

 यह  बात  इंस  प्रशन  से  उत्पन्न  नहीं  होती  है
 ।

 परन्तु  में  माननीय  सदस्य  को

 सदैव  यह  weaves  दे  सकता  हूं  कि  ये  निकाय  हमें  जो  कुछ  बताते  हें  उस  का  लाभ  उठाने

 के  लिये
 ही

 हम  उन
 से

 मिलते  हैं
 ।

 मूल  अंग्रेज  में
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 pat  सोनवानी
 :

 क्या  चमड़ा  उद्योग  के  प्रतिनिधि  को  भी  केन्द्रीय
 मंत्रणा  परिषद्  में  तथा

 उस  की  स्थायी  समिति  में  लिया  गया  है  ?

 थ्री  मनुभाई  शाह  :  जहां  तक  स्थायी  समिति  का  सम्बन्ध  है  यह  नियमों  के  प्रधान  हाल  ही  का

 एक  नवप्रवर्तन  है  ।  हम  ने  यह  सोचा  था  कि  एक  बड़ा  अर्थात्  उद्योग  संबंधी  केन्द्रीय  मंत्रणा

 काफ़ी  बार  बैठक  नहीं  हो  सकेगी  ।  इसलिये  छोटे  समूह  की  बैठकें  हो  रही  हैं  जब  कभी
 भी

 कार्यावलि  में  कोई  विशिष्ट  उद्योग  star  है  तो  उस  उद्योग  के  प्रतिनिधियों  से  समस्याओं  पर

 चीत  करने  के  लिये  उन्हें  बुलाया  जाता  है  ।

 श्री  सोनावाने  :  में  निश्चित  रूप  से  यह  जानना  चाहता  था

 1  उपाध्यक्ष महोदय  :  गला  प्रदान  ।

 औद्योगिक  बस्ती

 +

 TER  PRE.  St  घोषाल
 :

 at  सुमन  घोष

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  पश्चिमी  बंगाल  में  औद्योगिक  बस्ती  की  स्थापना  की  दिशा  में  कोई  प्रगति  हुई

 है  ;

 यदि  तो  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 मंत्री  सुभाष
 :

 हां  ।

 लोक-सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  |  दिखाये  परिशिष्ट  x,  श्तवबन्घ

 संख्या  १०  o]

 घोषाल
 :

 कया  सामान्य  सेवा  सुविधा  केन्द्र  का  औद्योगिक  बस्ती  से  कोई  सम्बन्ध है  ?

 मनु भाई  दाह  अब  इन  सभी  विस्तार  केन्द्रों  को  Maite  बस्ती  में  ही  स्थापित  किया

 जयेगा  ताकि  वे  कार्य  के  एक  संकेन्द्रित  क्षेत्र  की  सेवा  कर  सकें  |

 श्री  घोषाल  :  सामान्य  सेवा  सुविधा  केन्द्र  शीर्ष  के  meta  कितनी  रकम  आवंटित  की
 गई  है  ?

 pat  मतुभाई  शाह  :  वे  पृथक  ae  नहीं  हैं  ।  में  कुल  खेल  बता  चुका  हूं  ।  यदि  माननीय  सदस्य

 विवरण  को  देखें  तो  प्रथम  के  सम्बन्ध  में  यह  ५४.  २०  लाख  रुपये  द्वितीय  के  लिये  ५.  oy  लाख

 रुपये  और  फिर  क्रमशः  प्रत्येक  के  सम्बन्ध  में  आंकड़े  दिये  गये  हैं  ।

 श्री  सनातन  :  क्या  सिलीगुरी में  एक  औद्योगिक  बस्ती  स्थापित  करने  के  लिये  कोई  प्रस्ताव

 है  ?  यदि  तो  इस  का  स्वरूप  क्या  है  तथा  वह  कितनी  बड़ी  होगी  ?

 pat  मनुभाई  माह
 :

 जैसाकि  विवरण  में  कहा  गया  है  सिलीगुड़ी  में  एक  औद्योगिक  बस्ती
 के

 लिये  भूमि  का  चुनाव  पहिले  ही  से  किया  जा  चुका  है  भ्र  चालू  वर्ष  में  भूमि  के  विकास  के  लिये  व्यवस्था
 की  गई  है  ।  इस  कार्यक्रम  को  घी घ्नता  से  पूरा  करने  की  महान  भ्रावश्यकता  के  सम्बन्ध  में  हम  राज्य

 सरकारों  को  सदैव  ज़ोर  देते  रहते  हैं  ।  जबकि  पिछले  वर्ष  बस्तियों  की  संख्या  केवल  ११  थी  इस

 वर्ष  ५१  बस्तियां  स्थापित  करने  का  कार्य  पूरा  हो  जायेगा  ।

 मूल  में

 412  1.51)--2.
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 संघों  को  मान्यता

 (  श्री स०  स०  बनर्जी :

 1  श्री  प्रभात कार  :
 1११३८.

 श्री  मोहम्मद

 |  aft  पांडे
 :

 क्या  श्रम  और  रोज़गार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संघों  को  मान्यता  देने  के  सम्बन्ध  में  कोई  विधि  अधिनियमित  करनें  का  प्रस्ताव

 ?

 यदि  तो  इस  समस्या  के  समाधान  के  लिये  कया  कार्यवाहियां  की  जा  रही  हैं  ;

 are

 क्या  इस  मामले  पर  बातचीत  करने  के  लिये  एक  त्रिपक्षीय  सम्मेलन  बुलाये  जाने  की

 संभावना है  ?

 port  उपमंत्री  आबिद  :  तथा  कार्मिक  संघों  को  मान्यता देने
 के

 प्रा  में  इस  समय  कोई  विधान  अ्रधिनियमित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 औद्योगिक  सम्बन्धों के  समस्त  बर्न  को  अगले  भारतीय श्रम  सम्मेलन  में
 वाद-विवाद

 के  लिये  सम्मिलित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 श्री स०
 म०  बनर्जी  :

 माननीय  मंत्री  ने  श्रभी  कहा  है
 कि  मान्यता  देने  के  लिये  विधान

 नियमित  pet  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  क्या  उन्हें  मालूम  है  कि  सरकारी  कर्मचारियों  के

 झा चार  नियमों  में  खण्ड
 ४

 की  पुर:स्थापना  जिस  में  यह  कहा  गया  है  कि  कोई  कार्मिक  ऐसे
 किसी  कार्मिक  संघ  का  सदस्य  नहीं  बन  सकता  है  जो  अपने  पंजीयन  के  लिये  छः  मास  के  भीतर

 मान्यता
 के  लिये  आ्रावेदित  नहीं  करता  किसी  संघ  के  लिये  मान्यता  प्राप्त  करना  संभव  नहीं  है

 ?

 यदि
 तो  उस  संशोधन  को  निकालने  के  लिये  श्रम  मंत्रालय  द्वारा  कया  कार्यवाहियां  की  जा  रही

 ह्  ?

 महोदय  :  ag  यह  जानना  चाहते  थे  कि  क्या  विधान  अधिनियमित  करने  का

 प्रस्ताव  है  भर  उत्तर था  नहीं  ।  अरब  वह  यह  तर्क  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  कि  इस  की  ज़रूरत  है

 इसे  प्र धि नियमित करना  चाहिये

 श्री स०  Ho  बनर्जी  :  यह  कोई  as  नहीं  है  ।

 महोदय  :  यह  ait  क्या  है  ?

 श्री  स०  म०  बनर्जी  :  सीधी  सी  बात  है  कि  नए  संशोधन  की  पुरःस्थापन  से  .  .  .  .

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 श्री  वह  इस  बात  पर  ज़ोर  दे  रहे  हैं  कि  यह  आवश्यक है  कौर  उन्हें  विधान

 अ्रधिनिमिन करना  चाहिये  ।

 fat  स०  स०  बीजों  :  तो  में  पना  दस रा  प्रश्न  पद्धति  ।  क्या  कुछ  केन्द्रीय  कार्मिक  संघ  संस्थानों

 नें  विभिन्न  संघों  के  प्रतिनिधि  स्वरूप  तथा  बाद  में  उन  के  अभिज्ञान  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  करने  के

 faa  जननिर्देश  का  सुझाव  दिया  है  ?  यदि  तो  वे  सदस्यों  कौन  सो  हैं  ate  क्या  सरकार  इस  सब  से

 अधिक  लोकतंत्रात्मक  ढंग  से  सहमत  है  ?

 मूल  ait  में
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 pat  aaa  अली
 :

 यदि  माननीय  सदस्य  उन  संस्थाओं  की  एक  सूची  चाहते  हैं  तो  उन्हें  इस

 सम्बन्ध  में  पूर्व  सूचना  देनी  होगी  ।  लेकिन  स्थिति  यह  है  कि  विधान  द्वारा  संघों  को  केवल  पारिभाषिक

 मान्यता मिल  सकेगी  ।  हम  चाहते  हैं  कि  अ्रभिज्ञान  मान्यता का  कोई  प्रयोजन  हो  ।  इस  समय

 अधिकांश  संघ  मान्यता  प्राप्त  हैं
 ।

 शायद  पारिभाषिक  दृष्टि  से  ऐसा
 न

 हो  लेकिन  यह  मान्यता  सभी

 व्यावहारिक  प्रयोजनों  के  लिये  है  ।

 श्री स०
 स०

 बनों
 :

 विभिन्न  संघों  ने  यह  सुझाव  दिया  है  ।  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या

 केन्द्रीय  कामिक  संघ  संस्थाओं  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  किसी  विशिष्ट  संघ  की  प्रतिनिधि  क्षमता
 का  निर्णय  करने  के  लियें  तथा  बाद  में  उस  को  मान्यता  देने  के  लिये  जननिर्देश  होना  चाहिये  ।  क्या

 meat  भारतीय  कामिक  संघ  कांग्रेस  ने  यह  सुझाव  दिया  है
 ?

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  यह

 सुझाव  स्वीकार किया  है  ?  यदि  तो  इस  का  कया  कारण  है  ?

 श्री  आबिद  अर्ली  व्यवहार  रूप  में  जो  संघ  मान्यता  का  पात्र  होता  है  उसे  मान्यता  दे  दी

 जाती है  ।

 श्री  स०  स०  बनर्जी  :  में  जानता हूं  कि  माननीय  उपमंत्री  श्रमिक  समस्याओं  के  सम्बन्ध  में

 एक  चलते  फिरते  विश्व  कोष  समझे  जाते  हैं  ।  परन्तु  उन्हों  ने  कहा  है  कि  .

 महोदय  :  यह  टीका  क्यों  ?  वह  एक  ऐसी  कल्पना  कर  रहे  हैं  जो  उस  पक्ष  को

 स्वीकार नहीं  है  ।

 स०  स०
 बनर्जी

 :
 यह  तो  उन  का  अभिनन्दन  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  सीधा  प्रशन  पूछना  चाहिये  ।
 प्रश्न-काल  के  दौरान

 प्रशंसा  करने  की  ग्रा वश्य कता  नहीं  हमें  जानकारी  प्राप्त  करनी

 संक्षिप्त  होना  चाहिये  कौर  उत्तर  तुरन्त  दिया  जाना  चाहिये  .

 fait  स०  स०  बनर्जी  :  माननीय  उपमंत्री  ने  कहा  है  कि  जो  संघ  मान्यता  के  पात्र  हैं  उन्हें  मान्यता

 मिल  जाती  है  ।  क्या  में  शब्द  की  परिभाषा जान  सकता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  परिभाषा  यहां  नहीं  बताई  जायेगी  ।

 श्री  तंगामणि :  जैसा  कि  द्वितीय  योजना  की  श्रम  नीति  में  सूचित  किया  गया  क्या  सरकार
 ने  कार्मिक  संघों  को  मान्यता  देने  के  लिए  विधान  अधिनियमित  करने  की  यह  नीति  त्याग  दी

 क्या  इस  प्रकार  का  विधान  झ्र धि नियमित  करने  के  लिये  कम  से  कम  राज्य  सरकारों  को  एक  निदेश

 जारी किया  जायेगा  ?

 गजनी  भ्राबिद  करली  :  कुछ  राज्यों  में  ऐसे  अधिनियम  हें  जिनके  द्वारा  मान्यता  के  पात्र  संघ  मान्यता

 प्राप्त  कर  लेते  जैसा  कि  में  पहिले  कह  चुका  सभी  व्यावहारिक  प्रयोजनों  के  लिये  बहुत से  कामिक

 संघों को  मान्यता  प्राप्त  है  ।  इस  समय  इस  प्रयोजन  के  लिये  कोई  विधान  अ्रघिनियमित  करने  का  विचार

 नहीं
 हैँ  ।

 faa  stat  मे
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 केरल  में  भूमि  का  समुद्र  द्वारा  कटाव  रोकने  का  कार्य

 1११३८.  श्री  कोडियान :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 केरल में  भूमि  का  समुद्र  द्वारा  कटाव  रोकने  के  कार्य  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;

 इस  सम्बन्ध  में  aa  तक  कुल  कितना  व्यय  हुमा  है  ;  कौर

 '
 इस  कार्य  के  आरम्भ  के  बाद  से  केन्द्र  ने  केरल  राज्य  को  किस  रूप  में  कितनी  वित्तीय

 सहायता दी  है  ?

 श्रम  भ्र  रोज़गार तथा  योजना  मंत्री के  सभा-सचिव  ल०  ना०  :
 कोचीन

 बन्दरगाह  के  निकट  उपबन्धों  सहित  एक  एक  मील  लम्बी  प्रयोगात्मक  समुद्री  दीवार  का  निर्माण  PeYg-

 ४५७  में  पूरा  हो  गया
 था  |

 त्रिचूर  ग्रोवर  अन्य  जिलों  में
 ६  मील  लम्बी

 समुद्री  दीवारों  का  निर्माण  चल
 रहा

 है  ४
 मील  की  लम्बाई  तक  दीवार  लगभग  बन  गयी  है  ।

 प्रथम  योजना काल  में  व्यय  €  .  १७  लाख  रुपये है  ।  द्वितीय  योजना  के  अधीन

 us TH EAT प्  व्यय  लगभग  ३७  लाख  रुपये

 प्रथम  योजना-काल  में  लगभग  लाख  रुपये  की  सहायता दी  गयी  ।  द्वितीय  योजना  काल

 में  इस  योजना  के  लिये  उतनी  ही  सहायता  दी  जा  सकती  है  जितनी  कि  विविध  विकास  योजना ों  फे

 लिये  प्रत्येक  वर्ष  में  उपलब्ध  arden  कैदी  जा  सके  |

 tat  कौडियाल
 :

 इस  काय  को  क्रियान्वित  करने  केਂ  लिये  केरल  राज्य  ने  किस  प्रकार  की  वित्तीय

 सहायता  मांगी  थी  ?

 श्री  ल०  नाम  केरल  सरकार  से  हाल  में  मिले  एक  सन्देश  से  पता  चला  है  कि  वह  २००

 मील  लम्बी  समुद्री-दीवार  चाहते  हैं  कौर  प्रत्येक  दीवार  की  लागत  लगभग  १०  लाख  रुपये  है  |  मूलतः

 योजना  में  २४८  लाख  रुपयों  का  उपबन्ध  किया  था  उसे  घटा  कर  १८४  लाख  रुपये  कर  दिया  गया

 गया है  ।

 श्री  कोडियान
 :

 क्या  केरल  सरकार  ने  इस  आशय  की  कोई  नयी  योजना  दी  है  कि  इस  समय

 भूमि  का  समुद्र  द्वारा  कटाव  रोकने  के  लिये
 जो

 कार्यवाही  तट  के  चुने  हुए  भागों  में  की  जा  रही  है  उसे  तट

 के  किनारे  के  sea  पीड़ित  क्षेत्रों  में  भी  बढ़ा  दिया  जायगा  ?

 उपमंत्री  इया  ०  |: हूँ ५  सिर  )
 :

 नयी  यो  जना  के  सम्बन्ध  जो  इससे बड़ी  इसका

 उत्तर  दे  दिया  गया  था  ?

 fat  व०  पृ०  नायर  :  माननीय  सभा सचिव ने  कहा  है  कि  प्रयोग  के  प्रयोजन के  लिये  एक-एक

 मील  समुद्री-दीवार का  निर्माण  किया  गया  हैं  ।  कया  केरल  में  भूमिका  केਂ  समुद्र-द्वारा  कटाव  के  सम्बन्ध

 में  विशेष  रूप  से  इस  बात  का  पता  लगाने  केਂ  लिये  कोई  गवेषणा  की  गयी  है  कि  तट  पर  लहरों  के

 तार  थपेड़ों  को  रोकने  के  लिये  सबसे  बरच्छा  तरीका  क्या  हो  सकता  है  ?

 fat  ल०  ना०  :
 तुझ  सूचना  चाहिये

 ।
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 fat  रंगा
 :

 क्या  सरकार  को  पूर्वी  तट  विशेत्र रूम से रूप  से  उड़ीसा में  ae  प्राण  के  उत्तरी  भाग

 में
 श्रीकाकुलम  जिले  में  होने  वाली  इसी  कठिनाई का  पता  है  ?  कौर  यदि  क्या  सरकार  पूर्वी तट

 पर
 भी  इसी  प्रकार  के  प्रयोग  शुरू  करने  वाली  है  ?

 श्री  ल०  ना०
 इसका  कार्यक्रम

 तो
 होना  ही  चाहिये

 ।  लेकिन  बेहतर
 हो  कि  यह  प्रश्न

 सिचाई  ate  विद्युत  मंत्रालय  से  पूछा  जाये  ।

 लौह  वयस्क का  निर्यात

 1*₹१४०.
 श्री  हेमा  :  क्या  बाशी  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि

 :

 भारत
 के

 राज्य
 व्यापार  निगम  लिमिटेड ने  १६५७ से  gays

 तक  की  अवधियों में  कुल  कितनी  लौह-ग्राहक  के  निर्वात  का  ठेका  किया  था ;

 वास्तव  में  कितना  निर्यात  किया  गया  है
 ;

 शर

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  कार्यक्रम  से  श्रमिक  आयात  कर  चुका  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रो  राज्य  व्यापार  निगम ने  १९४५७  से  जून

 Pee eo
 के

 बीच  की  अवधि में  २३,  82,80  टन  लौह  ane  के  निर्यात  का  ढेका  किया  था |

 Raye  ग्रस्त  तक  १०,७१,९७३  टन  का  वास्तव  में  निर्वात  किया  जा

 चुका ह  |

 जी  नहीं  ।  लेकिन  राज्य व्यापार निगम  निर्धारित  कार्यक्रम  के  म्रनुसार  चल  रहा  है  |

 श्री  हेडा  :  राज्य  व्यापार  निगम  को  संभरण  कैसे  होता  है
 ?

 कया  ag  खनकों  के  संघों  से  खरीदते
 हैं  या  खनकों  से  व्यक्तिगत रूप  से  ?

 श्री  कानूनगो :  राज्य-व्यापार  निगम  नौवहन  किताबों  कौर  व्यापारियों  जिनसे

 भी  सुविधानुसार  संभरण  प्राप्त  होता है  खरीद लेता  हैं  ।

 श्री  हेमा  मेरा  प्रदान  यह  था  कि  कया  यह  संतों  से  या  जनकों से  व्यक्तिगत  रूप  से  खरीदे

 जाते  हूं  ?

 fat  यह  संघों  से  खरी  दना  अच्छा  सम  लेकिन यह  सुविधाजनक  होने  ,  पर

 खनकों
 या  नौवहनकर्त्तां  से  भी  खरीद ले लेता  है

 ।

 जू पनी  आधार  :  यह  अयस्क  किन  देशों को  निर्यात  किया  जाता है  ?  क्या  उनमें इटली  भी
 शामिल है  ?

 pat  कानूनगो  :  जी  उनमें  इटली  शामिल  है  ।

 शी  बिश्वनाथ  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  राज्य  व्यापार  निगम  को  इस  २३

 लाख  टन
 में  से  अधिकांश  लौह  woes  का  निर्वात  विशेष  रूप से  परिश्रमी  wee  छोटे-छोटे

 बन्दरगाहों  से  करना  होता  इसलिये  एक  प्रेरित  इन  छोटे  बन्दरगाहों  का  विकास  करने के  लिये

 परिवहन  मंत्रालय  से  कौर  दूसरी  ae  राज्य  सरकारों  जिन्हें  सड़कों  को  विकसित  करना  होता
 क्या  समन्वय  स्थापित  किया  गया है

 ?

 मूल  में
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 श्री  कानूनगो
 :

 बराबर  परामर्श  चलता  रहता  हैं  कौर  बोर्डे  में  परिवहन  मंत्रालय  रेलवे

 मंत्रालय का  एक-एक  प्रतिनिधि  मौजूद  है  ।

 पति  पाणिनी
 :

 भारत  सरकार  ने  उड़ीसा  खनन  निगम  में  कितनी  पूंजी  लगायी  है  भ्र ौर  जहाँ

 तक लौह-ग्राहक का  सम्बन्ध  उसके  जरिये  से  कितना  निर्यात  किया  गया  है  ?

 fat  कानूनगो
 :

 यह  प्रदान
 यदि

 खान  कौर  तेल  मंत्रालय  से  पुछा  जाये  तो  ज्यादा  सहूलियत  होगी
 ।

 श्री  गजेन्द्र  प्रसाद  हाल  हीं  में  जापान  से  लौह-ग्राहक  के  निर्यात  के  लिये  नया

 समझौता  हुमा हू  |  क्या  कम  लौह  वाले  अ्रयस्क  के  निर्यात  के  लिये  भी  कोई  समझौता  ?

 fat  कानूनगो :  जी  कम  लोहे  वाले  seep  का  भी  निर्यात  किया  जाता  शर  यह  ठेके

 में  शामिल हैं  ।

 fat  Foto  क्या  सरकार  ने  जापान  को  लौह-भ्रामक  का  निर्यात  करने  के  लिये  कोचीन

 के  बन्दरगाह  की  सामान  उतारने  चढ़ाने  की  क्षमता  बढ़ाने  की  संभावनायें  पर  विचार  किया

 यदि
 तो

 इसका  कुछ  अंश  कोचीन  के  बन्दरगाह  से  होकर  भेजने  के  लिये  क्या  विशिष्ट  कार्यवाही  की

 श्री  कानूनगो
 :

 कोचीन  पत्तन  थेः  विषय  में  कठिनाई  यह  हैं  कि  वह  स्थान  जहा ंसे  वयस्क

 प्राप्त  होता  है  वहां  से  दूर  है
 |

 वहां  क्षमता  तो  मौजूद  है  लेकिन  प्रदान  वयस्क  को  वहा ंले  जाने  का  रह

 fart  तिरुमल  राव
 :

 देश  के  किस  भाग  से  इस  का  अधिक  भ्रंश  अरब  तक  पुरा  गयां

 शौर  art  भी  पुरा  किया  जायेगा  ?

 श्री  कानूनगो
 :  बिहार ae  उड़ीसा  क्षेत्र  वे  लिये  परम्परा जन्य  स्रोत  तो  कलकत्ता ही  हैं  ।

 श्री  पाणिग्रहण :  राज्य  व्यापार  निगम  ने  उड़ीसा  से  कितना  लौह-ग्राहक  खरीदा  है  ?

 श्री  कानूनगो
 :
 मेरे  पास  पृथक्  आंकड़े  नहीं  हैँ  क्योंकि  कलकत्ता  पत्तन  में  सभी  नभ

 जुले  रहते हैं  ।

 fet  त्यागी  :  यह  ठेके  क्या  जहाज  पर्यन्त  निःशुल्क  मूल्य  या  लागत  बीमा  भाड़ा  सहित  मूल्य  के

 आघार  पर  चलाये  जाते  ्र  यदि  आयात  करने  वाले  देश  अपने  पोतों  का  प्रयोग  न  करते  हों
 तो

 क्या

 राज्य  व्यापार  निगम  विभिन्न  नौवहन  समवायों  से  टेंडर  मांगता  है  कौर  उन  समवायों  को  नौवहन  का

 दशक  देता  है  जिनकी  दरें  बेहतर  होती  हैं
 ?

 felt  कानूनगो  :  सामान्यतया  जहाज  पर्यन्त  निःशुल्क  मूल्य  होता  लेकिन  लागत-बीमा

 भाड़ा  सहित  मूल्य  भी  दोता  है  ।  यह  सब  कुछ  नौवहन  की  उपलब्धि  प्रौढ़  श्रायात  करने  वाले
 की

 सुविधा पर  निर्भर  करता  हैं  ।

 क्या  लौह-भ्रामक  के  निर्यात  जापान  को  दस  वर्षों  तक  लौह-भ्रामक  का

 निर्यात  करने  के  समझौते  का  हमारे  उद्योगों  को  लौह  वयस्क  H  संभरण  पर  कोई  पड़ेगा
 ?

 कानूनगो :  जी  नहीं  ।

 महोदय  :  श्री  हैडी--यह  भ्रान्ति  प्रश्न  है  ।  हम  लौह-वयस्क में  ही  नहीं  फंसे

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  हंडा
 :

 मन्त्री  महोदय  ने  यह  उत्तर  दिया  था  कि  राज्य  व्यापार  निगम  जहां  भी  संघ  होते

 हैं  उनसे  सभरण  प्राप्त  करता  हूँ  ।  क्या  यह  बात  सरकार  के  ध्यान  में  लायी  गयी  है  कि  यह  संघ

 होते  हैं  उन  क्षेत्रों  में  इस  बात  को  लेकर  बड़ी  होती  है
 कि

 उन्हें  पर्याप्त  कोटा  नहीं  मिलता

 संघ  अपने  व्यवहार  में  भेद-भाव  करता  है  ?

 श्री  कानूनगो  :  हमको  किसी  भी  ठिकाने  के  संघ  से  ऐसी  शिकायत  नहीं  मिली  है  ।

 उड़ीसा  राज्य  को  केन्द्रीय  सहायता

 1*११४१.  श्री  पाणिग्रहण :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  पहले  दूसरे  वर्ष  के  लिये  उड़ीसा  राज्य  को  कितनी
 केन्द्रीय  सहायता दी  गयी

 कया  इन  दो  वर्षों  में  राज्य  सरकार  के  योजना  व्यय  में  किसी  प्रकार  की  कमी  रही

 यदि  तो  कितनी ?

 श्रम ate  रोज़गार  तथा  योजना  मंत्री  के  सभा-सचिव  ल०  ना०  :  gaye

 ५७
 में  उड़ीसा  की  योजना  के  लिये  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  22.9 HU WIT AT I करोड़  रुपये  थी  ।  PEYW—US

 के  लिये  भी  इतनी  ही  राशि  की  केन्द्रीय  सहायता  देने
 की

 सूचना
 दी

 गयी
 थी  ।

 ak  (7)  PeXK—Ko F ISAT में  उड़ीसा  की  योजना का  व्यय  १६  ७  करोड़  रुपये  था  ।

 व्ययक
 में  २४  ४

 करोड़  रुपये  व्यय  करने  का  उपबन्ध  था  |

 CeXo-Xs FATE aH A में  प्राय  व्यय  में  as  १  करोड़  रुपये  का  उपबन्ध  था  |  इस  समय  उपलब्ध

 अभीक  प्राक्कलनों  के  अनुसार  १४  ४
 करोड़  रुपये  व्यय  होंगे  ।

 श्री  उड़ीसा  की  किन  किन  योजनाओं  के  व्यय  में  कमी  रही  तौर  इसने  राज्य  में

 खाद्य-उत्पादन  भ्र ौर  जल-सभरण  की  सुविधायें  बढ़ाने  के  योजना  के  लक्ष्यों  पर
 डाला ?

 न्०  ato  PERG—AV  में  अधिकांश  PAI —'o  ६४  करोड़  में  से  ४  करोड़  रुपयों

 की-कमी  सिंचाई  fart  सम्बन्धी  व्यय  में  ौर  २.३१  करोड़  रुपयों  की  कमी  हीरा कुड

 बहुप्रयोज-नीय  परियोजनाओं  में  हुई  ।  यह  कमी  प्राविधिक  कर्मचारियों  की  कमी  site  सिचाई

 सम्बन्धी  योजनाओं  के  प्रविधिक  पहलु झ्र ों  को  भ्रान्ति  रूप  प्रदान  न  किये  जा  सकने  की  वजह  से  हुई  ।
 '

 पाणिग्रहण
 :

 क्या  १६५८-५६  के  लिये  aden  निर्धारित  करने  से  पहले  उड़ीसा

 सरकार  के  धन  व्यय  न  कर  सकने  की  शक्ति  पर  विचार  कर  लिया  गया  था  ?

 योजना  उपमंत्री  इया  ०  न०  हालांकि  मेरे  माननीय  मित्र  ने  कठिनाइयां  स्पष्ट

 कर
 दी  हें  फिर  भी  इनको  विस्तार  से  स्पष्ट  करने  में  कुछ  समय  लगेगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 इसे  इतना  ही  होना  चाहिये  जिसके
 लिये  we  काल में  अनुमति  दी

 जा  सके  ।
 ह की  अवि

 मूल  भ्रंग्रेज़ी  में
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 tet  इया
 ०  नं०  मिश्र :  हां  ।  एक  बात  तो  यह  है

 कि
 यह

 कमी
 वास्तविक  नहीं  प्रत्यक्ष

 क्योंकि
 प  में  प्रत त  होने  वाली  क्योंकि  लेखों  में  जो  चाट-बढ़  की  जानी  चाहिये  थी  ag  नहीं  की  जा  सकी  ।

 यही  मुश्किल है

 भारत  में  मुसलमानों के  पावन  स्थान

 ol.
 १११४३.  श्री  राजा  रमण  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि |

 क्या  उनका  ध्यान  भारत  में  मुसलमानों  के  पावन  स्थानों  प्र  कब्र  गाहों  को  पवित्र

 करने  भ्र ौर  उन्हें  नष्ट  करने  के  सम्बन्ध  में  पाकिस्तान  के  प्रधान  मन्त्री  के  हाल  में  दिये  गये  इस  उत्तर  की

 sire  भ्रष्ट  ga  है  जिसमें  उन्होंने  यह  बताया  कि  पंजाब  कौर  दिल्ली  क्षेत्रों
 म

 यह  कार्य  विशिष्ट  रूप

 में  सुग्रा हे

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ;

 क्या  पाकिस्तान  सरकार  ने  भारत  से  कुछ  विरोध  प्रकट  किया  है  ;

 क्या  उस  विरोध  का  कोई  उत्तर  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  ?

 वैदेशिक-कार्य  मंत्री  के सभा  सचिव  सादत  wet  ate  सरकार  ने

 अखबारों  में  इस  उत्तर  की  खबर  देखी  हें  |  उसमें  लगाये  गये  सच  नहीं  हैं  ।

 पाकिस्तान के  उच्चायुक्त  ४  १९५८  को  वैदेशिक  कार्य  मंत्रालय  में  प्राय  थे

 wit  वहां  राष्ट्र  मण्डल-सचिव  के  पास  एक  टिप्पण  छोड़  गये  थे  जिसमें  भारत  में  मुसलमानों
 के

 पावन

 स्थानों  श्र  कब्रगाहों  को  अपवित्र  करने  की  कथित  we  घटनाओं  के  विषय  में  जानकारी मांगी  गयी

 थी  ।
 उन्होंने  यह  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि  यह  आरोप  अखबारी  खबरों  पर  श्राधारित  थे  वह  केवल

 इन्हें  भारत  सरकार  के  ध्यान  में  ला  रहें  हैं  प्लोर  उ  नका  मंशा  रस्मी  या  गैर  रस्मी  तौर  पर  विरोध  प्रकट

 करने का  नहीं  है

 ate  जहां  ।  पाकिस्तान  के  उच्चायुक्त  को  सुचित  किया  गया  है  कि  मुसलमानों

 के  सात  पावन  स्थानों  कौर  कब्रगाहों  के  सम्बन्ध  में  लगाये  गये  प्रारोप  जांच  करने  पर  निराधार  पाये

 गये  हैं  शौर
 एक

 मामले
 की

 अभी  जांच
 हो

 रही
 है  |

 fat  राधा  रमण
 :

 पाकिस्तान  की  नेशनल  असेम्बली  में  पूछे  गये  एक  प्रश्न  का  पाकिस्तान  के

 प्रधान  मन्त्री  ने  जो  उत्तर  दिया  था  क्या  भारत  सरकार  ने  उसकी  अधिकृत  प्रति  प्राप्त  कर  ली  है  ?

 poet  मंत्री  तथा  वे
 दैनिक-कार्य

 site  वित्त  मंत्री  जवाहरलाल  मुझे  नहीं  मालूम

 कि  इसका  भारत  में  मुसलमानों  के  पावन  स्थानों  से  क्या  ताल्लुक  है  |  इस  में  कोई  प्रासंगिकता नहीं
 है  ।

 वास्तव  में
 काफी

 दिन  पहले  मुझ  से  इस  सम्बन्ध  में  करो  र  प्रशन  पूछा  गया  था  शौर  मेंने  उसका  उत्तर
 दे  दिया था

 णगण  ना  ee

 मूल  अंग्रेजी  में
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 महोदय  :  माननीय  सदस्य  fan  यही  जानना  चाहते  थे  कि  क्या  सरकार  की  जानकारी

 के  प्रधान  मन्त्री  के इस  विवरण  की  reared  खबरों  पर  आधारित  है  या  सरकार  के  पास  पानी

 वक्तव्य  की  भझ्रधिकृत  प्रति  मौजद  है  ।  मेरे  रुपाल  से  प्रशन  यही  था  ।

 श्री  राधा  जी  हां  ।

 जवाहरलाल  कौनसा  किस  के  बारे  में
 ?

 मुझे  नहीं  मालूम  |

 महोदय  :  उस  उत्तर  का  जो  पाकिस्तान  के  प्रधान  मन्त्री  ने  म  सामानों  के  पावन  स्थानों

 अर  कब्रों गाहों  के  अपवित्र  किये  जाने  ale  नष्ट  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  दिया  था  ।  माननीय  सदस्य

 यह  जानना  चाहते  हें  कि  क्या  सरकार  का  ध्यान  भारत  के  मुसलमानों  के  पत्रिव  स्थानों  कौर  कब्र  गाहों

 के  अ्रपवित्र  किये  जाने  ate  नष्ट  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  पाकिस्तान  के  प्रधान  मन्त्री  द्वारा  हाल  ही  में

 दिये  गये  उस  उत्तर  की  गया  है  जिसमें  उन्होंने  कहा  था  कि  ऐसा  पंजाब  कौर  दिल्ल  में  होता  है  ।

 pat  सादत  श्रली  खां  :  हमारे  पास  कलकत्ते  के  स्टेट्समैन  में  प्रकाशित  वक्तव्य  है  जो  पावन  स्थानों

 को  नष्ट  करने  के  बारे  में  श्री  नन  ने  दिया  था ॥

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यही  तो  माननीय  सदस्य  पूछ  रहे  थे  ।  क्या  सरकार  ने  अखबार  में  प्रकाशित

 वक्तव्य  पर  ही  विश्वास  कर  लिया
 ?

 श्री  सादत  welt
 मेंने  कहा  था  न  कि  उच्चायुक्त  हमारे  पास  कराये  थे

 ।

 रघुनाथ  में  यह  जानना  चाहता  हूं  वैस्ट  पाकिस्तान  राजस्थान  गवर्नमेंट
 ~

 और
 सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  ने  मार्क्स  कौर  ग्रेवयार्डस  की  बेहतरी  कौर  उनकी  सम्भाल  के  लिये  कितना

 रुपया खर्चे  किया  है  ।
 *

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  तो  अ्रलाहदा  सवाल  है  ।  उस  में  नहीं  श्रायेगा  ।

 श्री  रघुनाथ सिंह  इसी  में  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  :  श्राप  मेरी  राय  कबूल  कर  लीजिये  ।

 श्री
 रघुनाथ  एक  दूसरा  सवाल  मैं  पूछता  हूं  ।  पाकिस्तानी अ्रखबारों  में  यह  बात  शाया

 हुई  थी  कि  हजरत  फतेह  (|  शाह  की  मजार  जो  कि  जालंधर  में  शहीद  कर  दिया  क्या

 यह  ठीक है  ?

 श्री  सादत  at:  बिल्कुल ठीक  नहीं  है  ।  ट्जर्  फतेह  अर्ली  जहां  तक  मुझे  मालूम  है
 सातवें  गुरु  के  चेले  थे  कौर  पार्टिशन  से  पहले  भी  उनकी  बड़ी  इज्जत  होती  थी  ale  अब  भी  हर  फिर्क

 की  तरफ  से  उनकी  इज्जत  होती  है  ।  पिछली  दिसम्बर  में  जो  उन  की  खानकाह  मजार  से  मुत्तसिल  है

 उस  पर  चूना  उनकी  मजार  पर  फिर  से  चादर  चढ़ाई  गई  ।  जाहिर  हे  कि  यह  खबर  बिल्कुल  गलत
 जी

 fot  रमण  :  अखबारों  की  खबरों  से  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  पाकिस्तान  के  प्रधान  मन्त्री  ने

 नेपाल  असेम्बली  में  प्रदान  का  जो  उत्तर  दिया  था  उसमें  कहा  था  कि  भारत  में  सकड़ों  कब्रगाहों  को  साफ

 HL  उन  पर  इमारतें  बनायी  जा  रही  हैं  ।  इसका  काफी  सामान्यीकरण किया  गया  हैं  ।  क्या  सरकार ने

 इस  पर  कुछ  ध्यान  दिया  है
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  इसका  उत्तर  तो  दिया  जा  चुका  हें
 ।

 यह  भेज  दिया  गया  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 ि  इंडिया  काटन  एसोसियेशन  लिमिटेड

 *
 ११२४५.  श्री  राधेलाल  व्यास

 :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  सेंट्रल  इंडिया  काटन  एसोसिएशन  के  उज्जैन  के  सदस्यों ने  फाड

 मार्केट  कमीशन  भर  केन्द्रीय  सरकार  को  शिव  मार्केट  कमीशन  द्वारा  निर्वाचित  बोर्ड  के  स्थान  पर

 एक  बोड़े  मनोनीत करने  के  विरोध  स्वरूप  भ्रभ्यावेदन  प्रस्तुत  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  :  नही ं।

 set  नहीं  उठता |

 दिल्ली  में  निष्क्रिय बगीचे

 1*११२८.  श्री  सिह  सरहदी  :  क्या  पुनर्वास  तथा  श्रत्पसंस्यक-कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  में  निष्क्रिय बगीचों  पश्चिमोत्तर  सिन्ध  के

 विस्थापितों  कौर  अरन्य  गैर-पंजाबियों  को  पंजाब  में  छुट  गये  उनके  बगीचों  के  बदले  में  दे  दिये  गये  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  अब  उनके  नीलाम  के  आदेश  जारी  कर  दिये  गये  हें  ;

 यदि  तो  क्यों  ?

 पुनर्वास तथा तथा  श्रल्प-संख्यक-कार्य  मंत्री के  सभा-सचिव  पु०  ato  area)  दिल्ली में में

 पश्चिमोत्तर  सीमा प्रान्त  और  सिन्ध  के  विस्थापितों  प्र  अन्य  गैर-पंजाबियों  को  बगीचे  दे  दिये  गये

 हैं  ।  जिन  लोगों  को  यह  बगीचे  दिये  गये  हैं  उन  सभी  के  पास  बगीचों  के  सत्यापित  दावे  नहीं  हैं  ।

 जी  नहीं  ।  केवल  बेचें  जा  सकने  वाले  बगीचों  को  सार्वजनिक  नीलाम  में  बेचा जा  रहा  है  ।

 उत्पन्न नहीं  होता  ।

 रबड़  के  टायरों  के  कारखाने

 11.0  १९३२.  श्री  प्रतिरूप  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (®)  देश  में  कितनी  फैक्टरियां  मोटर-उद्योग  के  लिये  रबड़  के  टायर  बना  रही  हैं  उनका

 विधिक  उत्पादन  में  )  कितना है  ;

 देश  में  प्रत्येक  प्रकार  के  टायरों  की  वार्षिक  झ्रावश्यकता  कितनी  है  ;

 देशी  उत्पादन  कौर  उनकी  मांगों  में  कितना  भ्रातृ  हे  आन्तरिक  मांगों  को  पूरा

 करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ;

 क्या  इस  प्रयोजन  के  लिये  देश  में  कोई  नयी  फैक्ट्रियों  खोली  जाने  वाली  हैं  ?

 मंत्री  मनुभाई  )  इस  समय  देश  में  दो  कारखाने  मोटरों  के  टायर  बनाने

 में  लगे  हें  बौर  re XY  में  उनका  उत्पादन  £80,285
 टायर

 (2%, 20 0eT)  था  |

 मूल  watch  में
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 यात्री  टायर  ३,२०,०००  टायर  प्रतिवर्ष

 बड़े  टायर  ८,  20,000  टायर  प्रतिवर्ष

 तराशा  हूं  कि  जहां  तक  यात्री  टायरों  का  सम्बन्ध  हैं  चालू  वर्ष  के  उत्पादन से  उनकी  मांग

 पूरी  हो  जायेगी
 ।

 लेकिन  बड़े  टायरों  के  सम्बन्ध  में  विस्तार  होने  तक  ३०,००० टायरों  की  कमी  रह

 जाने  की  है  प्रौढ़  यह  ग्रामीण  द्वारा  पूरी  की  जायेगी  |

 जी  हां  ।  मोटरों  के  टायर  बनाने  के  कारखाने  खोलने  के  लिये  तीन  फर्मों  को  लाइसेंस
 दिये  जा  चुके  हैं  ।

 सिगरेट  कौर  ५  उद्योग

 1११३३.  श्री  कालिका  सिंह
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  सिगरेट  ate  तम्बाक्  उद्योग  में  कितनी  विदेशी  पूंजी  लगी  है  ;

 इस  समय  इस  उद्योग  में  भारतीय  पूंजी  कितनी  है  ;  कौर

 उपर्युक्त  उद्योग  में  भारतीय  पूंजी  के  विनियोग  में  वृद्धि  के  लिये  क्या  कार्यवाही की

 या  की  जाने  वाली  है  ?

 उद्योगमंत्री  सुभाष  PEYE  के  अन्त  तक  २४५.
 ८

 करोड़  रुपये  ।

 निश्चित  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 उपयुक्त  भ्र वसर  ७,  पर  सरकार  इस  मामले  पर  विचार  कर  सकती  है  ।

 दामोदर जल  संभरण  योजना

 1११३४.  पंडित  gto  ato  तिवारी  :  व्या  श्रम  कौर  रोज़गार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  दामोदर  जल  संभरण  योजना  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  धनबाद  के  झरिया

 बोर्डे  को  कोयला  खान  श्रम  कल्याण  निधि  से  १५  लाख  रुपये  का  सहायक  अनुदान  कौर  ३०  लाख  रुपये
 का

 ऋण  देने  का  अनुरोध  सरकार  ने  मंजूर  कर  लिया  है  ;

 यदि  तो  va  तक  योजना  में  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 उपमंत्री  आबिद
 :  १९५३  में  बिहार  सरकार  को  झरिया  कोयला-खान

 क्षेत्र  के  लिये  जल-संभरण  योजना  आरम्भ  करने  के  लिये  कोयला  श्रमिक  कल्याण  निधि  से  १५  लाख

 रुपये  का  सहायक  अनुदान प्रौर  ३०  लाख  रुपये  का  ऋण  मंजूर  किया  गया  था  |  लेकिन इसका  भुगतान

 करने  की  जरूरत  नहीं  पड़ी  क्योंकि  इस  योजना  को  बाद  में  राष्ट्रीय  जल  संभरण  स्वच्छता

 ऋम  में  शामिल  कर  लिया  गया  था  राज्य  सरकार  को  इस  कार्यक्रम  के  वित्तीय

 सहायता मिल  रही  थी  ।

 उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  इस  योजना  से  सम्बन्धित  ७५  प्रतिशत  कार्य  पूरा  हो

 मूल
 अंग्रेजी  में
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 विभाजन  सम्बन्धी  विवादों  का  निबटारा

 1११३७. श्री  दामानी :  क्या  प्रधान  मंत्री  ६  EUR FH के  तारांकित  प्रश्न  संख्या

 ७२६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  विभाजन  के  फलस्वरूप  जो  विवाद  उठ  खड़े

 हुए  थे  श्रब  तक  चल  रहे  थे  वे  किस  हद  तक  निबटाये  जा  चुके  हें
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कायम  श्र  वित्त  मंत्री  जवाहरलाल  :  ३१

 PEXE  को  अतारांकित प्रदान  संख्या  ११८४ के  उत्तर  में  भारत  प्रौढ़  पाकिस्तान  के  प्रमुख  शेष  वित्तीय

 विवादों का  विवरण  लोक-सभा पटल  पर  रखा  गया  था  |  इन  विवादों  के  निबटारे
 में  अभी  कोई  प्रगति

 नहीं  हुई  है  क्योंकि  इनके  बारे  में  दोनों  देशों  के  वित्त  मंत्रियों  के  बीच  चर्चा  का  प्रस्ताव  रखा  गया  है  शर

 कभी  तक  इनकी  बैठक  तय  नहीं  की  जा  सकी  है  |

 बन्दरों का  निर्यात

 1*११४२.  श्रीमती  इला  पाल चौधरी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  ने  ६  पौंड  कौर  उससे  कम  वज़न  के  बन्दरों  के  निर्यात

 पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  लगभग  3,000  छोटे  बन्दरों  पर  लगाये  गये  प्रतिबन्ध  हाल

 ही  में  हटा  लिये  गये  कौर

 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्री  :  नहीं  ।  केवल  ६  पौंड  से  कम  वज्न  वाले

 बन्दरों  पर  प्रतिबन्ध  लागू  होता  है

 हां  ।

 प्रश्नाधीन  बन्दर  निर्यात  करने  वालों  द्वारा  पहले  ही  समुद्रपार  क्रेता त्रों  को  भेजने  के

 faa  दिल्ली  लाये  जा  चुके  थे  a  ६  पौंड  से  कम  वज़न  के  बन्दरों के  निर्यात पर  प्रतिबन्ध  लगने  से

 पुर्व  ही  उनके  निर्यात  ate  भाड़े  के  बारे में  करार हो  चुका  था  ।

 कोचीन पत्तन  में  सत्याग्रह

 1*१ १४,  डा०  Fo  ब्०  मेनन  :  क्या  श्रम  कौर  रोज़गार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  दो  संस्पर्धी  बन्दरगाह  श्रमिक संघों  में  कुछ  विवाद के  सम्बन्ध  में  कोचीन  पत्तन
 कम  सत्याग्रह  चल  रहा

 यदि  तो  विवाद  किन  पर  ak

 इस  विषय  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?
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 ग्रीम  उपमंत्री  afar  :  नहीं  ;  तथाकथित  सत्याग्रह  का  बन्दरगाह

 श्रमिक  संघों  के  विवाद  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं

 बौर  wet  उत्पन्न  नहीं  होते

 नियोमोकोनियोसिस  का  आपात

 1११४४.  श्री
 त०  ब्र  विट्ठल  कया  श्रम  कौर  रोजगार मंत्री  १६  gus

 के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ze  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोयला  खानों  में  नियोमोकोनियोसिसਂ  के  ora का  सर्वेक्षण  कार्य  किसको  सौंपा
 गया  ् Nai  शर

 इस  सर्वेक्षण  में  क्या  प्रक्रिया  भ्र पना यी जा  रही  है  ?

 द  उपमंत्री  झ्राबिद  खान  विभाग  केਂ  मेडिकल  इंस्पेक्टर ।

 मेडिकल  आफिसर  ने  एक  प्रश्नावली  जारी  की  थी  ।  प्राप्त  उत्तरों  के  भ्राता पर
 डाक्टरी  परीक्षा  के  लिये  विभिन्न  कोयला  खानों  में  विभिन्न  वर्गों  कौर  कर्मचारियों  की  संख्या  का

 चुनाव  शुरू  किया  गया  ।
 जब

 भी
 यह  पुरा  हो  आदमियों की  अखिल  भारतीय  स्वास्थ्य

 प्रद  झर  लोक  स्वास्थ्य  संस्था  के  सहयोग  से  परीक्षा  की  जायेंगी  ।

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  सिचाई  योजनायें

 प११४६  श्री  पांगरकर  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  बम्बई  सरकार  ने  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  करने  के  हेतु  केन्द्रीय
 सरकार

 को  कोई  नयी  सिंचाई  योजनायें  भेजी  हैं  ;

 यदि  तो  योजनायें क्या

 योजनाओं  पर  कितनी  अनुमानित  लागत  जायेंगी  ;  भर

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही की  है  ?

 योजना  उपमंत्री  दया ०  नं०  से  सभा पटल  पर  एक  विवरण

 रखा  जाता  है  परिशिष्ट  ४५,  भ्रनुबन्ध  संख्या  १०१]

 सलाया  प्रौढ़  पाकिस्तान  के  साथ  व्यापार

 1*११४७.  श्री  गजेन्द्र  प्रसाद  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मलाया  और  पाकिस्तान  के  साथ  भारत  का  व्यापार  सन्तुलन

 प्रतिकूल जा  रहा  है

 यदि  तो  स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  क्या  पग  उठाये  जा  रहे  हैं
 ?

 मूल  wast  में
 'Pneumoconiosis
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 मंत्री  :

 जहां  तक  मलाया  का  सम्बन्ध  हम  नये  उद्योगों  के  उत्पादों  को  निर्यात  करने  का

 प्रयत्न  कर  जहां  तक  पाकिस्तान  का  सम्बन्ध  हम  कच्चे  जुट  नाशी  खाय  पदार्थों

 के  उत्पादन  को  देश  में  बढ़ाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  जो  कि  हम  उस  देश  से  ales  आयात  करते  हैं
 |

 हिन्दुस्तान  हाउसिंग  फैक्टरी

 *
 22a,

 भक्त  दर्शन  :

 At स०  चं०  सामन्त
 :

 क्या  श्रीवास  और  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 हिन्दुस्तान  हाउसिंग  दिल्ली  at  प्रबन्ध  जब से  सरकार ने  wed  हाथ  में

 है  तब  से  उसने  क्या  प्रगति की  श्र

 इस  समय  इस  की  लाभ  तथा  हानि की  स्थिति क्या  है  ?

 श्रीवास  श्र  संभरण  उपमंत्री  अनिल  कु०  :  जुलाई  2EYY

 में  अन्त  होने  वाले  वर्ष  में  फैक्ट्री ने  ३८.२३  लाख  रुपये  कीमत  का  सामान  बनाया  जब  कि  जुलाई

 १९५६ में  प्रीत  होने  वाले  वर्ष  में  ३०  लाख  रुपये  का  सामान  बनाया  था  |

 सरकार  र. फेंक्टी ी  के  काम  की  जांच  र  इसका  पुनर्गठन  करने  के  लिये  जो  विशेषज्ञ-समिति

 बनाई  थी  उसकी  सिफ़ारिशों  को  ध्यान  में  रखते  हुये  फ़ैक्ट्री  का  पुनर्गठन  किया  जा  रहा  है  जो  कि

 कुछ  महीनों  में  पुरा हो  जायेगा  ।

 PEXG—KY  में  फैक्ट्री  को  35, E08  रुपये  का  लाभ  हुआ  जब  कि  १९५५-५६  में

 श८ १३  रुपये का  लाभ  हुमा  था  |

 बेरोज़गारी  का  सर्वेक्षण

 ‘ei  दी०  च०  फार्मा

 { ‘ew सरदार  इक़बाल  fag:

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 \  )  गवेषणा  किये-क्रम  समिति  के  संरक्षण  में  किया  गया  बेरोजगारी  का  सर्वेक्षण

 हो  गया  है  ;  ak

 यदि  तो प्रतिवेदन का  स्वरूप  क्या  है  ?

 योजना  उपमंत्री  इया ०  नं०  :  श्र  सभा  पटल पर  एक  विवरण

 रखा  जाता  है  ।
 परिशिष्ट

 ४,  अनुबन्ध  संख्या  १०२]

 भ्रंग्रेजी  में
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 काज का तल का  तेल

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 1११५१.

 at  त् ०  | हु |  नायर  :

 इस  समय  काजू  के  तेल  में  लागत  are  है  ae  इसका  निर्यात मूल्य  क्या

 इस  तेल  की  देश  में  कितनी  site  किस  रूप  में  खपत  होती  है  ?

 उद्योग  मंत्री  मनुभाई  :  इस  समय  एक  टन  काजू  के  तेल
 की

 लागत  लगभग
 ८००  रुपये  होती  gate  इसका  निर्यात  मूल्य  कोचीन  नैतल  पर्यन्त  निशुल्कਂ  लगभग  ८४०  रुपये

 प्रति  टन  है  ।

 देश  में  काजू  के  तेल  का  उपयोग  किसी  हृद  तक  वानिस  शर  ब्लैम्सਂ

 के  निर्माण में  ह्वोता  है  ।  इसका  तख्तों  के  बंधन  में  मछली  पकड़ने के  हल्के  लकड़ी के

 तख्तों
 और  बल्लों

 के  तलों  पर  रंग  करने  इत्यादि  में  भी  उपयोग  होता
 इसका

 देशीय  उपयोग
 लगभग  Yoo

 टन  प्रति  वर्ष  है  ।

 रेयन  कारखानों में  श्रमिक

 1*११५२.  Ao  Fo  विट्ठल  व्या  श्रम  और  रोजगार  मंत्री  १४  १६४५८

 के  तारांकित प्रदन  संख्या  १७८ के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेयन  कारखानों  में  श्रमिकों  के  स्वास्थ्य  पर  fads  प्रभाव  का  अध्ययन  करने  के  लिये

 किये  गये  सर्वेक्षण  के  प्रतिवेदन  को  अन्तिम  रूप  देने  में  देरी  के  क्या  कारण  हैं  ;

 उसके  कब  तक  प्राप्त  हो  जाने  की  संभावना  और

 इन  कारखानों  में  कुल  कितने  श्रमिक  नियोजित  हैं  ?

 श्रम  उपमंत्री  arfaz  :  संकलित  सामग्री  की  जांच  शौर  व्यवस्था

 पर  ध्यान  पुर्वक  विचार  की  आवश्यकता है  प्रौढ़  उस  पर  समय  लगता  है  ।

 लगभग  चार  महीनों  में  ।

 सर्वेक्षण  के  समय  लगभग  ३,७००  |

 सेवानिवृत्त  वैज्ञानिकों  को  सहायता

 १११४३.  श्री  दी०  do  फार्मा  :  क्या  प्रधान  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 नाभिकीय  विज्ञान  में  मूलभूत  गवेषणा  करने  के  लिये  सेवानिवृत्त  भारतीय  वैज्ञानिकों  को  सहायता  के

 रूप  में  wa  तक  कितनी  धनराशि  गयी  है  ?

 मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  शर  वित्त  मंत्री  जवाहरलाल  :  सेवानिवृत्त

 भारतीय  वैज्ञानिकों  ने  नाभिकीय  विज्ञान  में  मूलभूत  गवेषणा  के  लिये  कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं

 मांगी है  ।  तीन  सेवा  निवास  वैज्ञानिक  विभाग  में  काम  कर  रहे  हें  ।  वैज्ञानिक  गवेषणा

 को प्रोत्साहन  देने  की  सरकार की  नीति  हूँ  र  जहां  प्रावव्यक  हर  सम्भव  सहायता दी

 जायेंगी  |

 Ta  भ्रंग्रेजी  में

 °F.0.B,
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 प्लास्टिक  उद्योग ह  द  ल

 1११५४.  att  वे०  प०  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  प्लास्टिक  उद्योग  के  लिये  भ्रपेक्षित  संश्लेषित  काल  अ्रन्तबं्ती  उत्पादों  के  देशीय  निर्माण

 की  क्या  स्थिति है  ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  जिसके

 भ्रपेक्षित  जानकारी  दी  हुई  है  ।  परिशिष्ट  x,  अनुबन्ध
 तस्मा

 03]

 रघुपत्ली  में  बे  राइट  को  खानें

 1११५६. श्री  त०  :- (०  विट्ठल  क्या  श्रम  शौर  रोज़गार  मंत्री  १४

 Qeys  के  तारांकित wat  संख्या  १५६  के उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कुप्पा  जिले  में  रघु पल ली  स्थित  बैराइटीज़  खान  में  हुई  दुर्घटना में  मारे  गये  ११

 श्रमिकों  के  ग्रामीणों  को  कुल  कितनी  धन  राशि  का  प्रतिकर  दिया  कौर

 दुर्घटना  के  समय  इस  खान  में  कुल  कितने  श्रमिक  थे  ?

 अम  उप मंत्रो  ग्रामीण
 :  हैदराबाद  के  श्रमिक  प्रतिकर  aaa  ने  खान

 के  मालिक  से  प्रतिकर  के  रूप  में  ९,३६०  रुपये  जमा  कराने  को  कहा  मृत  श्रमिकों  के  झ्राश्रितों

 को  श्री तक  दी  गयी  कुल  धनराशि  की  जानकारीਂ  उपलब्ध  नहीं है  ।

 २१

 श्रसबस्टस  सीमेंट  को  चादरें

 QURS  को  म०  ला०  द्विवेदी  :  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  असिस्ट  सीमेंट  की  चादरों  के  विशेषज्ञ  को  बुलाया  गया  था  ;

 यदि  तो  उसे  कहां  नियुक्त  किया  गया  था  श्र  क्या  काम  दिया  गया  और

 सरकार  ढारा  इस  विशेषज्ञ  पर  कितनी  राशि  व्यय  की  गयीਂ  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  मोरारजी  :  हा  |

 हैदराबाद  तथा  बम्बई  के  तीन  कारखानों  में  उसे  नियुक्त  किया

 पहले दो  कारखानों  ने  देश  में  ही  उपलब्ध  अ्रसवस्टस  तंतु  का  प्रयोग  श्रसबस्टस

 सीमेंट
 से  बनी  चीजों  की

 किस्म
 सुधारने  तथा  इसके  फलस्वरूप  किसीਂ

 भी
 निर्माण  प्रणालीਂ

 के
 नव

 निरूपण  केਂ  बारे  में  प्रविधि  सलाह  मांगी  थी  ।  तीसरे  कारखाने  ने  अझसबस्टस  सीमेंट  की  चादरें

 बनाने  की  एक  प्रायोजना  स्थापित  करने  के  बारे  में  सामान्य  प्रविधिक  सलाह  मांगी  थी  ।  विशेषज्ञ

 ने  इन  समस्याओं  का  अध्ययन  किया  श्र  अ्रपनी  सिफारिशें  पेशा  कर  दी  है ं।

 इस  सिलसिले में  20,8¥Vo  रु०  खर्च  था  जिसमे ंसे  २०,३००  रु०  सम्बन्धित

 औद्योगिक  कारखानों  से  वसूल  कर  लिया  गया  है  ।  इस  प्रकार  भारत  सरकार  सिफ  ६४८  रु०

 शुद्ध  खर्चें  ॥

 फल  क्रेक  ज

 1Bar  ytes
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 AUNT  be  |  उत्पादन ची

 १५२६.  श्री
 म०

 ला०  द्विवेदी  :  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा
 रेंगे  कि

 (
 )  खली भक  ग

 घोल  कर  तेल  निकालने  के  कारखाने  चालू  करने  के  लिये  जो  २२  लाइसेंस

 दिये  गये  थे  उसके  फलस्वरूप  oe  तक  कितने  कारखाने  चालू  हो  चुके

 है  ;  कौर
 wa  तक  दिये गये  किसी  लाइसेंस  के  भ्रन्तगंत  क्या  कोई  कारखाना  चालू  होना  देख

 यदि  तो  इसके  व्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  :  खली  घोल  कर  तेल

 निकालने

 के  कारखाने  स्थापित  करने  के  लिये  कभी  तक  उद्योग  तथा  REX
 के

 अधीन
 ४७

 लाइसेंस  दिये  जा  चुके  इनमें से  १३  कारखानों में  काम  चालू हो  चुका  है  ।

 और  .  जिन  ३४  कारखानों में  उत्पादन  शुरू  होना शेष  उनमें से  १२
 ने

 संयंत्र  श्र  मशीनों  की  व्यवस्था  कर  ली  शेष  कारखाने  श्रभी  श्रायात  लाइसेंस  प्राप्त  नहीं
 कर

 पाये  हैं  क्योंकि
 विदेशी  मुद्रा  की  मौजूदा  कठिनाइयों  के

 कारण  श्रावश्यक  विलम्बित  भुगतान की
 शर्तें

 शायद  अंतिम  रूप  से  तय  नहीं  हुई  हैं  ।  इस  स्थिति  में  यह  कहना  मुश्किल  है  कि  इनमें  से  कितनी

 योजनायें प्राचीन  में  क्रियान्वित  हो  सकेंगी

 साइकिल  के  टायरों  कौर  ट्यूबों  का  आयात

 १५३०.  श्री  स०  ला०  द्विवेदी  :  व्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 गत
 वर्ष  साइकिलों  के  टायरों  तथा  ट्यूबों  के  आयात  के  लिखें  कितने  लाइसेंस  दिये

 गये  थे  ate  उनसे  कितना  माल  मंगाया  गया  ;

 इस  ad  उनके  की  स्थिति  क्या  है  ;  कौर

 ये
 किस  देश  से  मंगाये  गये  थे  कौर  इन  पर  कितनी  विदेशी  gat  खरे  दुई

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  से  (7)  एक  विवरण  नीचे

 रखा  जाता  है  जिसमें  जनवरी-जून  १९४५७,  REXY  तथा  अक्टूबर ५  Yio—ATy  ५८

 (४-१-५८)  तक  की  लाइसेंस  अवधियों  में  साइकिल  के  टायरों  श्र  ट्यूबों  के  रायात के  लिये

 दिये  गये  लाइसेंसों  की  संख्या  उनका  मूल्य  दिया  गया  है
 ।  परिशिष्ट  ४,  अतबन्थध च्े

 संख्या  १०४]  इन  लाइसेंसों  के  कितना  माल  शिकायात  किया  गया  इसकी  जानकारी

 उपलब्ध नहीं  है  ।  एक  विवरण  साथ  में  नत्थी  है  जिसमें  १६५६  कौर  ea a)

 जून  rey)  में  साइकिल  के  न्यू मे टिक  टायर  कौर  ट्यूब  का  देशानुसार  दिया  गया  है
 परिशिष्ट  ४,  श्रतुबन्ध  संख्या  Zor]

 412
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 मोटर  के  टायर  कौर  ट्यूब

 १४५३१.  श्री  म०  ato  वाणिज्य  तथा  उद्योग
 मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 मोटरों  के  टायर  कौर  ट्यूब  बनाने  के  लिये  प्रस्तावित  नये  कारखाने  किन-किन  स्थानों

 पर  खोले  जायेंगे  ;

 इन  कारखानों  की  उत्पादन  क्षमता क्या  होगी  ate  इत  में  किस  प्रकार  की  वस्तुयें

 बनेंगी ?

 वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी

 :  एक  विवरण  साथ
 में  नत्थी  परिशिष्ट  ५,  श्र  बन्ध  संख्या  १  aul

 नग

 कागज  का  उत्पादन

 १४३२.  श्री  स०  ato  द्विवेदी :  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि :

 १९४५५  से  अब  तक  नेपा  मिल्स  में  का  कुल  कितना  उत्पादन

 यह  कागज  किस  भाव  बेचा  जा  रहा  है  प्रौढ़  आयात  किये हुये
 कागज  के

 मूल्य
 की

 तुलना  में  इसका  मूल्य  कैसा  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  सोरारजी  :  PEUY  से  नेपा  मिल  में

 अखबारी काग़ज  का  कुल  उत्पादन  निम्नानुसार  हुआ
 :--

 @aXY  १७०  टन

 १  geuya से  ३१  मार्च  १९४५६  तक  CY  टन

 १  १९५६  से  ३१  मार्च  १९५७  तक  १३,५३४  टन

 १  rex  से  ३१  जनवरी  १९४५८  तक

 योगਂ  25, FoR  टन

 नेपा  मिल  में  बने  अखबारी काग़ज  को  Ne a  रु०  प्रति टन  के  भाव  बेचा  जाता

 यह  भाव  प्रयास  किये  हुये  प्रभारी  काग़ज  केਂ  भाव  के  करीब  करीब  बराबर  ही  है  ।

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना

 R4RR.  श्री  म०  ato  द्विवेदी  :  क्या  श्रम  श्र  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि

 किन-किन  क्षेत्रों  में  कर्मचारीਂ  राज्य-बीमा  योजना  केਂ  भ्रन्तर्गत  बीमा  किये  हुये

 व्यक्तियों  के  परिवारों  को  भी  चिकित्सा  सुविधायें  दी  जा  रही  हैं  ;

 इन  बढ़ी  हुई  सुविचारों के  कारण  कितना  अतिरिक्त खर्च  करना  श्र

 इस  बढ़े  हुये  खच  का  कितना  भाग  मालिकों  से  मिलेगा  ौर  कितना  सरकार  देगी ?
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 श्रम  उपमंत्री
 श्राबिद

 :  बीमा  किये  गये  व्यक्तियों  के  परिवारों  को  mit
 कहीं  भी  चिकित्सा  सुविधायें  नहीं  दी  जा  रही  हैं  ।

 प्रतिशत
 लगभग  २४  रुपये  प्रति  बीमा कृत  कर्मचारी  ।

 किसी  राज्य  में  परिवारों  को  इस  योजना  में  शामिल  करन  उस  राज्य  की  सरकार

 दूसरी  पंच  वर्षीय  योजना  की  बाकी  अवधि  में  व्यक्तियों  कौर  उनके  परिवारों की  चिकित्सा

 के  खर्चे  का  श्राठवां  भाग  वहन  बाकी  खर्च  कर्मचारी राजकीय  बीमा  निधि  से  दिया  जायगा

 जिसके  लिये  नियोजकों  को  ऐसे  क्षेत्रों  में  जहां  योजना लागू  है  कौर  जहां  लागू  वर्तमान  दरों

 यानी  वेतन  का  Ue  प्रति  शत  कौर  प्रतिशत  के  बदले  बढ़ी  हुई  दरों  311.0  प्रतिशत  कौर  VN

 प्रतिशत  से  steer  देना  पड़ेगा  |

 विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिये  मकान  श्र  दुकानें

 १५३४.  श्री  Ho  ला०  ई्वेंदी  :  कया  पुनर्वास  तथा
 श्रल्प-संख्यक-कार्य  मंत्री  यह  बतानें  की

 कृपा  करेंगे  कि

 इस  समय  दिल्ली  और  भारत  के  get  भागों  ba |  विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिये

 शर ने  मकान  कौर  दुकानें  बन  रही

 इनका  निर्माण  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  आशा  है  ?

 पुनर्वास  तथा  श्रल्प-संख्यक-कार्ये  मंत्री  के  सभा-सचिव  पु०  so  भास्कर  ):

 एक  विवरण  सभा  की  मेज़  पर  रख  दिया  गया  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध

 संख्या  RoR 1]

 सरकारी  कार्यालयों  का  किराया

 १५३५.  श्री  स०  ato  fat  :  '
 आवास  और  संभरण  मंत्री  मंत्रालय  की

 PERG—VY  की  रिपोर्ट के  पृष्ठ  २३  की  अन्तिम
 यतीम

 ताह र  USO
 के  सम्बन्ध

 में
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  ि

 वर्ष
 Gea  में  दिल्ली  में  किन-किन  स्थानों  पर  २८  मकान  सरकारी  कार्यालयों  के  लिये

 किराये पर  लिये  गये  थे  ;

 १९५६  में  सरकार  द्वारा उनको  कितना  किराया  दिया  गया  ;

 सरकार  इन  मकानों को  कब  तक  परं  प्यार  पास  रखेगी  ;  शर

 इन  मकानों  किराया किस  आघार  पर  निर्धारित किया  गया  है  ?

 sist  में



 थ
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 (1.
 a

 संभरण  मंत्री  क्या  रहे  ये  मकान  निम्नलिखित

 स्थानों में  किराये  पर
 रि

 मकानों सख्या

 अजमेरी के  पास

 ta
 दक्षिणी नगर

 ह  कौर  बाग  इसरो

 बाबर  रोड

 &)
 मथुरा  रोड

 ह  एक्सटेंशन  करोलबाग

 ल

 मी
 ८

 १७  मकानों  के  लिये  १,८  ३, eres’  f raTe aT fire  ns

 (7)
 भ्रमजाल

 की  बहुत  कमी  के  कारण  यह
 निश्चित

 रूप  से  बता  सब  कठिन है

 कि  यह  मकान कब  तक  सरकार के  पास  रहेंगे  परन्तु  इनमें  से  ३  मकान  छोड़े
 ध
 जा  चुके

 किसी  मकान  को  किराये पर  लेनें के  समय  उसके  निकट  जो
 ait

 ae

 ee

 क्

 बिजली  लगाने  के  faa  विसंबाहक
 ्

 QUE,  शी  म०  ato  द्विवेदी  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि  बिजली  लगाने  के  लिये  विसंवाहकों  के  उत्पादन  की  योजना  को  कार्यान्वित करने  में  क्या

 प्रगति  हु
 ~  है

 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी

 Pere

 AQT?  q
 साथ  में  नत्थी  है

 [ated  परिशिष्ट  erga
 संख्या  og]

 गोशा

 क  कया  प्रात  मंत्री  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखने  की  कृपा

 करेंगे  जिसमें  aa  eRe.  PENS  PEYY  में  सीमावर्ती  घटना  प्राय  घटनाओं  वे
 मम्बा

 में  में  पुर्तगाली  श्रषिकारियों  को  भेजे  गये  विरोध  पत्रों  का  ब्योरा  दिखाया  गया  हो
 ?

 क

 सभा  पटल  पर प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  कौर  वित्त  मंत्री  जवाहरलाल  नेहरू )  :

 .  दो  विवरण  एक  भूमि  सीमान्त  घटनायें  के  सम्बन्ध  में  कौर  दूसरा  भारतीय  सीमा  के

 अतिक्रमण  के  सम्बन्ध  में  a —w  जाते  हैं  जिनमें  उन  घटनाओं  का  उल्लेख  है  जिनके  बारे  में  पुर्तगाली

 अधिकारियों को  विरोघ  पत्र  भेजे  गये  हैं  ।

 ——

 [  देखिये  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  १०

 प्रंग्रेजी  में

 क
 Bn
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 सीमावर्ती  घटनायें

 1१५३८.
 1  श्री  बाजपेयी  :

 श  सुमन  घोष  :

 क्या
 प्रधान  मंत्री  सभा  पटल  पर  एक  विवरण रखने  की  कृपा  करेंगे  जिसमें  यह  बताया

 गया हो  कि

 वर्ष  १६५७  में  सीमावर्ती  घटनाओं  के  बारे  में  पाकिस्तान  सरकार  को  भेजे  गये  विरोध

 पत्रों  का  कया  ब्योरा

 कितनी  बार  ये  विरोध  पत्र  क्रिया कारी  सिद्ध  हुये  हैं  ?

 प्रधान
 मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्य  शौर  वित्त  मंत्री  जवाहरलाल  नेहरू  )

 :
 एक

 विवरण  संलग्न है  जिसमें  सीमावर्ती  घटनाओं  के  बारे  में  पाकिस्तान  सरकार  को  भेजे  गये

 पत्रों  का  ब्योरा  दिया  gare  ।  परिशिष्ट  ४,  श्रतुबन्ध  सरापा  १०९]

 विरोध-पत्रों का  क्रियाकारी  akc  भ्रक्रियाकारी  वर्गीकृत  करना  सम्भव  नहीं है  ।

 विरोध  के  परिणामस्वरूप  कुछ  मामलों  में  उपचारात्मक  कार्यवाही  की  गई  है  ।  उन  मामलों
 में  भी

 जिनमें  विशेष  घटना  के  लिये  दूसरी  सरकार  are  जिम्मेदारी  से  इन्कार
 किया  जाता  है

 एसे  विरोध-पत्र  भेजने  से  भावी  नीति  पर  प्रभाव  पड़ता  है  ae  ऐसी  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  का

 निवारण  होता है  ।

 क्षेत्रों  के लिये  योजना  समिति

 1१५३६.  श्री  दलजीत  सिह  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  कोई  अभ्यावेदन  भेजा  गया  है  जिसमें  यह  मांग  की  गई  हो  कि  योजना

 ग्रा योग
 के  अंतगर्त  पर्वतीय  क्षेत्रों  को  योजनाबद्ध करने  के  लिये  एक  पृथक  समिति  बनाई  जाये

 जिसमें
 उत्तर  प्रदेश  ate  हिमाचल  प्रदेश  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  के  संसद  सदस्य  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी है  ?

 1  योजना  उपमंत्री  इया०  नं०
 जौ  a

 योजना  आयोग  शीघ्र  ही  उत्तर  पंजाब  ae  हिमाचल  प्रदेश  के

 डी  क्षेत्रों के  सदी  सदस्यों  की  एक  बै  क  बुला  रहा  उत्तर  प्रदेश  कौर  पंजाब  की  सरकारों

 शर  हिमाचल  प्रदेश  प्रशासन  से  इस  विषय  से  सम्बन्धित  जानकारी मांगी  गयी  है

 फरीदाबाद  प्रशासन

 1१५४०.  शी  वें०  प०  नायर :.  कया  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-का्य  मंत्री सह  बताने  की
 कपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  फरीदावाद  प्रशासन  के  पदाधिकारियों से  मकान  का  किराया
 उनके  वेतन  के  १०  प्रतिश्त  या  प्रामाणिक  किराया  इसमें  जो  भी  कम  हो  लिया  जाता  है  जब  कि

 अधीनस्थ  कर्मचारियों  से  वास्तविक  किराया  लिया  जाता  है  जो  उनके  वेतन  के  १०

 प्रतिशत  से  भी  अधिक है  ;
 _

 tHe  अं  ग्रेजी  में
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 क्या  पदाधिकारियों  के  मामले  में  प्रामाणिक  किराया  निर्धारित  करने  के  लिये  भूमि
 की

 लागत  नहीं  झांकी  जाती  है  जब
 कि

 अधीनस्थ  कर्मचारियों  के  लिये
 प्रमाणित

 किराया
 निर्धारित

 करनें मे  यह  लागत  शालांकी जाती  है  श्र

 यदि  ,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 तथा  शल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  के  सभा-सचिव  पु०  ato  भास्कर  )

 बंगलों  शर  हट्सਂ के  सम्बन्ध में  जो  बोर्ड  के  कुछ  अधीनस्थ  कर्मचारियों
 के

 अधिपत्य

 मे ंहें  प्रामाणिक  किराया या  वेतन  का  १०  प्रतिशत  जो  भी  कम  हो  लिया  है  ।  तथापि

 हट्स *  में  रहने  वाले  कुछ  कर्मचारियों  से  प्रामाणिक  किराया  लिया  जाता  है  कौर  उनके

 मामलों  पर  पुनर्विचार  किया  जा  रहा  है
 ।  बोर्ड के  कुछ  कर्मचारी  विस्थापित  व्यक्तियों  लिये  बनाये

 गये  मकानों  में  रहते  हैं  are  उनसे  वही  किराया  लिया  जाता  है  जो  विस्थापित  व्यक्तियों

 पर  लाग  होता है

 पदाधिकारियों  तथा  कर्मचारियों को  टीम  बंगलों  ale  हट्सਂ
 का  किराया

 मालूम  करने में  भूमि  की  लागत  सम्मिलित नहीं  की  जाती है  ।  तथापि  मकानों  का  किराया  मालूम

 करने  इस  को  सम्मिलित  किया  जाता  है  ।

 मकानों  को  मूलतः  कर्मचारियों को  आवंटित  नहीं  किया  जाना  था  क्योंकि  उनको

 ऋऋयविक्रय  राडार  पर  विस्थापित  व्यक्तियों को  बेचने  के  लिये  बनाया गया  था  |  तथापि जब  कुछ

 बाकी  मकान  उपलब्ध  ये  श्र  ate  के  कर्मचारियों से  उनके  आवंटन के  लिये  आवेदन पत्र  प्रापत

 हुये  तो
 उनका  arden  कर  दिया  गया  ate  विस्थापित  व्यक्तियों से  किराया  लेने  की  क्रिया

 अपनाई

 गयी  ।  न  मकानों  के  सम्बन्ध  में  बोर्ड  के  विस्थापित  कर्मचारियों  को प्रतिकर नियमों  के  अन्तर्गत

 उनके  अधिपत्य  में  मकानों  के  स्वामी  बनने  का  अधिकार  दिया  गया  है  |  बोर्डे  के उन  पदाधिकारियों

 ग्र  ्य  कर्मचारियों को  जो  जंगलों  कौर  हट्सਂ  में  रहते हें  यह  रियायत  उपलब्ध  नहीं

 है  |

 काम  दिलाऊ  दफ्तरों  में  पंजीबद्ध  अनुसूचित  जातियों  ate  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  स्नातक

 f  श्री  स० च्च्  द  म०  बनों

 1१५४१  श्री  प्रभात  कार

 श्री  मोहम्मद  इलियास

 श्र  सरज  पांडे

 क्या  श्रम  कौर  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  रोजगार  पासे  के  लिये  सरे

 भारत  के
 काम  दिलाई

 दत्त
 ं

 में  अनुसूचित  जातियों के  कौर  अनुसूचित  श्रादिम
 जातियों

 हैं
 कितने  स्नातक  पंजीबद्ध  हैं  ?

 eeeਂ

 अंग्रेजी  में

 I  Nissen  Huts
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 खस  उपमंत्री  आबिद  जानकारी नीचे  दी  गयी  है
 :--

 ३१  १९५७  के  अन्त  तक

 पं जो बद्ध  संख्या

 र  अ्रनुसूचित  जातियां
 wes

 अनुसूचित  ख़ादिम  जातियां  प्रे

 ी

 किया
 गया  दूध

 | TEER. aut fa  जौ  तेल

 आ  । सिन्हा  :
 क्या का  ao

 ger  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा

 ae  PeYV—US  में  तिब्बत में  भारत  के  व
 नी  म

 व  र कितने मूल्य  कन  दुर
 दुग्ध-चुके  श्रायात  किया  गया

 इस  कालावधि  में  इस  प्रयोजन  के  लिय  भारत  सरकार  ने  कौन  कौन  से

 on

 जट  fae’  दिये  हैं
 ?

 =

 द
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  :

 लिनस  को  भात  are

 भारत  के  रास्ते  निर्यात  किये  गये  great
 के  झ्रांकड़े पृथक  पृथक  नहीं  र

 ते  हैं  |

 उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  केवल  एक  अर्थात  अर्थात  मेससं  परशाद ट्र A

 तिब्बत  भेजने  के  लिये  भारत में  १,५०,०००  रुपये  के

 tat
 ७

 का  आयात करने  के  लिये  किलयरेंस  पमिटਂ
 दिया  गया

 था
 ।  यदि

 a

 पीट  दिये  गये
 हूँ

 तो
 उनका

 ब्योरा  पता
 नहीं  इस  सम्बन्ध

 में  पूरी  जानकारी  इकट्ठी

 की  ज
 रही है  प्राप्त  होने  पर  सभा  को  बतला  दी  जावेगो  ।  थ

 क
 बम्बई  राज्य  में  नम्बर  चरखा  कार्यक्रम

 क

 Fee  श्री  श्रीधर
 :

 क्या
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री

 गह  बताने

 की

 हमा  करेंगे

 इसके  प्रारम्भ  होने  की  तिथि  से  नम्बर  चरखा  कार्यक्रमों  को  गर्वित  करने के  लिये

 बम्बई  राज्य को  शर  ऋणों  के  रूप  में  कितनीਂ  wax  गयी है  ;
 rs

 Oo  थ
 अब  तक  कितना धन  खच  किया  जा  चका  है

 (41)  इसके

 परिणाम  निकले  शौर

 QEXE-V'9  geyo“s & qe ae में  अब  तक
 कितने  ह

 जति  स

 ?

 नन

 मूल  म्रंग्रेजी  में
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 बम्बई  राज्य
 को  अन दानों चव्य तथा  उद्योग  मंत्री  (att  मोरारजी  देसाई )

 कौर  ऋणों  के  रूप  में  दी  गयी  धनराशि  निम्न  प्रकार  है  :

 वह  ऋण

 का  गाटा  लाा

 PEYE—KY  १६,७६,५४५  रुपये  रे  - F  2, Soo  रुपय

 रुपये PeXo-¥s  ६१,६००

 (2 %-@-2exs

 जानकारी  उपलब्ध  नहीं है  ।

 ate  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  जानकारी  दीਂ  गयी  है  ।  परिशिष्ट  ४,

 झनबन्घ  संख्या  ११०]

 बम्बई  राज्य  में  हथकरघा  उद्योग

 1१५४४.  श्री  क्या  घाश्णिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 वर्ष  PKS  में  बम्बई  राज्य  में  हथकरघा  उद्योग  के  विकास  के  लिये  अब
 तक

 कितना  धन  व्यय  किया  जा  चुका  है  ;

 किन  मदों  पर  ब्यय  किया  गया  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  (  श्री  मोरारजी  :  ३१  १९५८  तक

 ३४,६७,७४९  रुपये  |

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  १११]

 छोटे  qa  के  उद्योग

 |  थी  स०  do

 श्री  भक्त  दर्शन

 श्री  सुबोध  हंसना :

 1१५४४.  श्री  बि०  दास  गुप्त

 श्री  घोषाल :

 श्री  सुमन  घोष :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रीਂ  यह  बताने  कीਂ  कृपा  करेंगे कि

 (a)  बंगाल  में  उन  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  कया  नाम  हैं  जिनको  wa  तक  फ्ेस्ट्रीय

 सरकार  की  वित्तीय  सहायता  से  लाभ  हुआ  ;

 क्या  सरकार ने  हाल  ही  में  उस  राज्य  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  विकास के

 लिये  कुछ  a
 योजनायें  मंजूर  की  हें  ;  शौर

 यदि  तो  उनका  ब्योरा बया  है  ?

 मिल  dit में
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 तथ  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  :  खेल  कूद  का

 ताला  पीतल  श्र  घंटी  बनाने  की  छोटे  इंजीनियरिंग

 मिट्टी  के  वर्तन  बनाने  का  लकड़ी  शीशे  का  बच्चों  के  छरी

 मशीनी  साइकिल के  हथकरघा

 सु स्वच्छ  पात्र  वेयर  )  ate  बिजली  का  सामान
 ।

 बौर  वर्ष  VEY Ye  के अन्तर्गत  छोटे  पैमाने के  उद्योगों  का  विकास  करने

 के  लिये  ३०  योजनाकारों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  भारत  सरकार  नें  पश्चिमी  बंगाल  सरकार

 को  वित्तीय  सहायता दी  है  ।  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  योजनाओं  का  संक्षिप्त  मंजूर

 की  गयी  ate  दी  गयी  वित्तीय  सहायता की  राशि  बताई  गयी  है  ।  परिशिष्ट  ५,

 अनुबन्ध  संख्या  ११२]

 उत्तर-पूर्वा  सीमान्त  अभिकरण  में  कुष्ठ  रोग  का  आपात

 TRa%e.  gat  सुबोध

 |  at
 स०  चल  सामन्त

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 PER  से  wa तक  उत्तर-पूर्वी  सीमान्त  अभिकरण  at  get  बस्तियों में  कुष्ठ  रोग
 के  कुल  कितने  व्यक्तियों  का  उपचार  किया  गया  ;

 क्या  उत्तर-पूर्वी  सीमान्त  अ्रभिकरण  में  भ्रादिमजातियों के  व्यक्तियों  में  कुष्ठ  रोग

 की  घटनायें  हुई  र

 रोग  को
 फैलने से  रोकने  के  लिये  उपचार  के

 अतिरिक्त  क्या
 निवारणात्मक  उपाय

 किये  हूं  ?

 पिधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक
 कार्य  ate

 वित्त  मंत्री
 जवाहरलाल

 rece

 समूचे  अ्रशरिकरण  क्षेत्र  का  पूरी  तरह  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  |  ae  नहीं

 कहा  जा  सकता  कि  उत्तर-पूर्वी  सीमान्त  अभिकरण  के  ख़ादिम  जातीय  व्यक्तियों  कुष्ठ रोग
 की  घटनायें बढ़ी  हें  या  कम  हुई  हें

 ।  तथापि
 यह  सच  है  कि  जैसे  जैसे  सर्वेक्षण  क्षेत्र  बढ़ता

 अधिकाधिक  कुष्ठ  रोग  के  मामलों  का  पता  चलता  है  ।

 इस  संक्रामक  रोग  के  बारे में  जनता  को  जागरूक करने  के  लिये  किये  गये  स्वास्थ्य

 प्रचार  के  भ्र ति रिक्त  रोग  को  फैलने  से  रोकने  के  नये  मामलों  का  पता

 लगाना  कौर  उनको  कुष्ठ  बस्ती  में  way  रखना  ale  उपाय  १  गये  हैं  ।

 राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं  कौर  अणु  शक्ति  विभाग  में  सम्यक

 1१५४७.  श्री  दी०  च०  कया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं  शौर ay  शक्ति  स्थापनाओं में  कोई  संपर्क

 यदि  तो  प्रयोगशालाओं  के  क्या नाम  ax

 ह  किस  प्रकार  का  है  ।

 मिल  wait में
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 प्रधान  मंत्री  तथा  safe  कार्य  श्र  वित  मंत्री  जवाहरलाल

 जहां

 शर  अ्रणुशक्ति  विभाग  में  भारत  सरकार  के  सचिव  वैज्ञानिक  शौर  औरो

 गवेषणा  परिषद्  की  प्रशासनिक निकाय  के  सदस्य  हैं  मत  उनको  पुरी  तरह से

 इस  बात  का  पता  है  कि  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं  का  किस  रूप  में  उपयोग  किया  जा  सकता  है  |  राष्ट्रीय

 भौतिक  प्रयोगशाला  के  निदेशक  पुराने  अणुशक्ति  आयोग  के  सदस्य  जिनको पहले  अवसर  दे

 दिया  गया  है  और  नाभिकीय  विज्ञान  गवेषणा  बो  के  सभापति  हें  जो  कि  अ्रणुशक्ति  विभाग  की

 rat  मंत्रणा  समिति  है  ।  इसके  झ्र ति रिक्त  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं  के  are  वैज्ञानिक  शर

 प्राविधिक  पदाधिकारी  विभाग  की  विभिन्न  मंत्रणा  समितियों  के  सदस्य  हैं  कौर  प्रयुक्ति  विभाग  के

 पदाधिकारी  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं  की  मंत्रणा  समितियों  के  सदस्य  हैं  ।  दो  संगठनों  में  निकट

 सम्पर्क है  |

 पंजाब  में  कामदिलाऊ  दफ्तर

 1१५४८.  श्री  do  चं०
 क्या

 श्रम  शौर  रोजगार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वर्ष  PEYW—KS  में  पंजाब  राज्य  में  कामदिलाऊ  दपतरों में  श्री  तक  कितने  व्यक्तियों

 को  पंजीबद्ध  किया गया  और

 व्यवसायबार  किस  प्रतिशतता  में  पंजीबद्ध  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिलाया  गया  है
 ?

 fan  उपमंत्री  स्रावित  १६५७
 शौर  १६५८  की

 अवधि  में  R, VV, WoyX | |

 सब  वर्गों
 के

 १४.  ७
 प्रतिशत  पंजीबद्ध

 व्यक्तियों
 को  रोजगार  दिलाया  गया  |

 व्यय

 सायवार  जानकारी  उपलब्ध  नहीं है  ।

 विदेशी  व्यापार  ऋण

 1१५४६.  श्री  fao  wo  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ३०  gaye  को

 बिदेशी  व्यापार  ऋण  के  लेख में  बकाया  दिखाये  गये
 ७

 करोड़  रुपयों  का  ब्योरा  बताने  की  कृपा

 करेंगे  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  :  यह  रकम  स्टेज  संकट  के  समय

 मिस्र  को  किये  गये  भारतीय  निर्यात  में  लगाने  के  लिय  नैशनल  बैंक  श्राफ

 को  दिये  गये  उधार  के  हिसाब  में  बकाया  थी  |

 भारत  का  राज्य
 व्यापार

 निगम  लिमिटेड

 1१५५०.  श्री  बीच  शुक्ल  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  भारत  के  राज्य  व्यापार  निगम  लिमिटेड  ने  संस्थापित  कौर  दलाली
 की  व्यापार  संस्थानों  से  कोई  व्यापार  कराये  विभागीय  रूप  से  कितनी  रकम  का

 बिजनस

 faa  watt  में
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 तथ  रोग  मंत्री  मोरारजी  देसाई  )
 :  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  विभागीय

 रूप  से  किये गये
 बिजनस  का  मूल्य  इस  प्रकार

 अयस्क  ३१,७२,७०,८७४  रुपये  (3%-2-¥s

 वयस्क  के  अ्रतिरिक्त  2,58, 99,583  रुपये  (३१-२२-५७

 भारत  का  राज्य  व्यापार  निगम  )  लिमिटेड

 1१५५१.  श्री  वि०  चल  शुक्ल  :
 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 जब  से  भारत  का  राज्य  व्यापार  निगम  लिमिटेड  स्थापित  किया  गया  है  तब  से  इस

 निगम  रा  मेंगानीज  sen  की  कितनी  मात्रा  निर्वात  को  गई  है  श्र  इसमें  (१)
 ्र ४४  प्रतिशत  तथा  इससे  भ्रमित  मैंगनीज़  प्रतिशतता  का  वयस्क  (  ५  )  vy  प्रतिशत  से

 कम  मेंगानीज  प्रतिशतता  का  अ्रयस्क  कितना  था ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  :  १  १९५६  को  भारत  का  राज्य

 व्यापार  निगम  )  लिमिटेड  स्थापित  किया  गया  था  भ्र  तबसे  ३१  2eUS  तक

 निगम  द्वारा  कुल  2,58, 8E¥ ef टन  मैंगनीज  अयस्क  निर्यात  किया  गया  था  ।  इसमें  (१)

 विश्लेषण  करने  पर  vy  प्रतिशत  श्रेणी  का  तथा  इससे  भ्रमित  श्रेणी का  अयस्क  २,३ ९,१३८

 टन  है  प्रौढ़  (२)  RAV, PRG  टन वयस्क  ऐसा  हैं  जो  विश्लेषण  किये  जाने पर  ey  प्रतिशत  श्रेणी

 से  कम  नश

 फ़ाश द्य
 पूर्वी  पाकिस्तान  से  खाद्य  पदार्थों  द न्द्ग्द  द  दिक  द  क  |

 1१५५२.  श्री  मोहम्मद  क्या  वाणिज्य  तथा
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेगे  कि  सरकार  ने  पूर्वी  पाकिस्तान  से  sy  तथा  द्य  नाशी  खाद्य  पदार्थों  के  रायात

 पर क्  दें  प्रतिबन्ध  लगाया  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  (att  मोरारजी  देसाई  )
 :  विदेशो  मुद्रा  का  अ्रधिरक्षण  करने  के

 के  लिये  तथा  साथ ही  देशीय  उत्पादन  के  संबंध  में  विशेष  रूप  से  नाशी  खाद्य  पदार्थों  में

 निर्भरता  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये ही  पूर्वी  पाकिस्तान से  ast  तथा  wea  नाशी  खाद्य  पदार्थों

 पर  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  था

 नेताजी  को मूर्ति

 uaa.  श्री  रघुनाथ  सिह  :  क्या  हवास  शर  संभरण  मंत्री  बताने  की

 कृपा  करेंगे
 कि  क्या

 यह  सच  है  कि  दिल्ली  में  नेताजी  सुभाषचन्द्र बोस  की  ate  स्थापित  करने का

 प्रश्न  सरकार  के  विचाराधीन  है  ?

 श्रावास  ate  संभरण  मंत्री  क०  च०  :  ऐसा  कोई  सुझाव .  सरकार  के

 विचाराधीन नहीं

 मूल  sash  में
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 उत्तरी  वियतनाम  से  चावल  का  आयात

 TRARY.  श्री  रघुनाथ  सिंह  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारत  क  राज्य  व्यापार  निगम  ने  वस्तु  विनिमय  ara  पर  उत्तरी  वियतनाम

 से  चावल  saad  के  संबध  में  किसी  सौदे  के  लिये  बातचीत  की  और

 यदि  तो  उसके  निबन्ध  क्या  हैं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  :  जी  ati  लेकिन  वस्तु

 विनिमय  झ्राधार पर  नहीं  |
 तथापि  बिक्री  की  राशि

 का  उपयोग  भारतीय  वस्तुएं  खरीदने  के  लिये

 किया  जायेगा
 ।

 दो करार  किये
 गए  हें  कौर  प्रत्येक

 करार  ७,०००  टन  चावल  के लिये हैं

 पाकिस्तानी  तथा  भारतीय  राष्ट्र जनों  कौ  भारत  तथा  पाकिस्तान  की  यात्रा

 1१५५५.  श्री  रघुनाथ  सिह  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बता  की  कृपा  करेंगे  कि  Rex  में

 कितने  पाकिस्तानी  राष्ट्र जन  पश्चिमी  पाकिस्तान  से  भारत  ara  थे  wie  कितने  भारतीय  इसी

 अवधि में  पश्चिमी  पाकिस्तान  गए  थे  ?

 प्रधान  मंत्री
 तथा  वैदेशिक  कार्य  कौर  वित्त  मंत्री  जवाहरलाल  :  2eXY  के

 पत्री  वर्ष  में  १३१,४१०  पाकिस्तानी  राष्ट्र जन  भारत  जाये  थे  ROR, 224  भारतीय

 राष्ट्र जन  पाकिस्तान  गए  थे  I

 चल-चित्र

 1१५५६.  श्री  कालिका  fag:  क्या  सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 १९५७  में  भारत  में  कितने  चलचित्र  निर्मित  किये गए
 a

 इसी  अवधि  मे ंये  चल-चित्र  किन  भाषाओं  में  निर्मित  किये गए  थे
 ?

 शर  प्रसारण  मंत्री  :  तथा  (#).  जैसा  कि
 ४  १९५८

 के  झ्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  ८३२  के  उत्तर के  संबंध में  बताया गण  था  भारत  में  चल  चित्रों  के

 निर्माण  पर  कोई  नियन्त्रण  नहीं  इसलिये  किसी  विशिष्ट  वर्ष  में  निर्मित  चलचित्रों  की  संख्या

 के  संबध में  ठीक  जानकारी  देना  सम्भव  नहीं  तथा  उन  चलचित्रों  का  एक  भाषा-वार

 विवरण  संलग्न  है  जिन्हें  PEXR  के  चलचित्र  अधिनियम  कैटरीना  १९५७  में  केन्द्रीय  चलचित्र

 दोष बे चक  बोड़ें  द्वारा  लोक  प्रदर्शन  के  लिये  प्रमाणित  किया  गया  ari  रखिये  परिशिष्ट  ५,

 अनुबन्ध  संख्या  ११३

 TAA  अंग्रजी  में
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 TRARY.  La  सुविधा  घोष
 :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  पश्चिमी  बंगाल के  मिदनापुर  जिले में  घास  तथा  विशिष्ट  रेशे  से
 ०७,

 निमित  चटाइयों  को  विदेशों  में  भेजा  गया  है  ;  और

 यदि  तो  वे  चटाइयां  किन  देशों  को  भेजी  गई  हैं
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  तथा  चटाइयों  के

 निर्यात  के  जिला-वार  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  तथापि  FeYY  की

 अवधि में  कुल  2. 9&  करोड़  रुपये  के  मूल्य की  सभी  प्रकार की  चटाइयां  निर्यात की  गई  थों

 इन्हें  अधिकतर  न्यूजीलैण्ड  तथा  पश्चिमी  एशिया  के  देशों

 में  भेजा  जाता  है  ।

 टेलीफोन के  तार  के  संभरण  का  ढेका

 १४५५८.  श्री  खुदा वक्त  क्या  श्रावास  प्रौढ़  संभरण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या
 यह  सच  है

 कि
 किसी

 साथ  समवाय  को  लगभग  १  करोड़  रुपये  का

 ठेका  टेलीफोन  के  तार का  संभरण  करने के  लिये  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  उस  सार्थ  अ्रथवा  समवाय  का  नाम  क्या  है  कौर  यह  ठेका  किन

 शर्तों  पर
 दिया गया  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  उक्त  सारे  अथवा  समवाय  द्वारा  कभी  तक  तार  का  कोई  संभरण

 भ्रमरी  घन  के  रूप  में  उसे  कितनी  धन  राशि  दी  गई  थी ?

 श्रावास  कौर  संभरण  मंत्री  क०  बच्  :  हा ं।

 मेसर्स  हिन्दुस्तान  केबीसी  बर्दवान
 जो  कि  पूर्णतया

 एक  सरकारी  कारखाना  है  ।  शर्तों  शर  पाबन्दियों  जेसे  निरीक्षण  माल  भेजने

 का  सबूत  देने  पर  €०  प्रतिशत  भुगतान  बाकी  १०  saga  सामान  म्रच्छी  हालत  में

 पहुंचने  पर  इस  फर्म  को  BRR, 00%  रुपये  की  अस्थायी  कीमत
 के

 विभिन्न  नापों  के

 श्रीधर  ग्राउंड  टेलीफोन  केबिल  संभरण  करने  का  ठेका  दिया गया

 संभरण  संतोषजनक रूप  से  हो  रहा है  कौर  तराशा  है  कि  ठेके  की  शर्तों के

 अनुसार  28-32-45  तक  पुरा हो  जायेगा

 संभरण  सम्पादित  होने  से  पहले  फर्म  को  कोई  पेशगी
 भुगतान

 नहीं  किया गया  ।

 Aa  अंग्रेजी  में

 ‘Underground  Telephone  cables.
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 afa  सुधार

 1१५५९.
 थी

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी :

 कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 १९४७  के
 बाद

 से
 उनके  द्वारा  गई  भू-सुधार  संबंधी  कार्यवाहियों  के

 फलस्वरूप  भारत  के  प्रत्येक  राज्य  में  भ्रन्तःस्थ  को  प्रतिकर  तथा  पुनर्वास  सहायता

 केरूप  में  कुल  कितनी  रकम दी  गई

 उन्हें  कुल  कितनी  रकम  दी  जानी  श्र

 संबंधित  किसानों  तथा  राज्यों  का  अंशदान  कितना  है  ?

 उपमंत्री
 इया०  तै  :  से  जानकारी  एकत्रित  की

 जा  रही

 है  कौर  प्राप्त होने  पर  सभा-पटल पर  रख  दी  जायेगी

 शिशु-गह  अनुचरों  की  ~ aterra

 1१५६०.  श्रीमती  रेणु  चक्रवातों  :  क्या  श्रम  कौर  रोज़गार  मंत्री  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  शिशु  गृह  अनुचरों  की  परीक्षाओं के  संबंध  में  बहुत सी  शिकायतें  प्राप्त हुई  हैं  ;

 क्या  इन  परीक्षाओं  के  लिये  बंगला  भाषा  का  प्रयोग  करने  की  अब  अनुमति

 नहीं  शौर

 क्या  इन  परीक्षा त्यों
 में  भ्ंंग्रेजी  का  प्रयोग  करने  की  भ्र नुम ति  है

 ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  :  परीक्षाओं  के  संबध  में
 कुछ

 शिकायतें

 प्राप्त हुई  थीं

 Tea परीक्षा  के  लिये  जिन  का  प्रयोग  किया  जाता  है  उनमें  बंगला  नहीं  है  |

 जी  wast  वैकल्पिक  भाषा  है ।

 उड़ीसा  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता

 1१५६१.  श्री  पाणिग्रहण  :  क्या  योजना
 मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  अरब  यह  श्रत्तिम रूप  से  निर्णय  किया जा  चुका  है  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय
 योजना

 के  अधीन  QEYT—NE  में  उड़ीसा  राज्य को  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी  शौर

 यदि
 तो  कितनी  राशि  आवंटित  की

 गई  है
 ?

 = उपमंत्री  इया ०  ग्य  मिश्र  )  ः  तथा  जी  att  gR  ५०

 करोड़  रुपये  ।

 मूल  wast  में



 लिखित  उत्तर  २८८९ २१  gays

 मंत्रियों के  निवास  स्थान

 1१५६२.  श्री  ही०  ना०  क्या
 झ्रावस  शौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  १९४५६  तथा  १९५७  में  केन्द्रीय  सरकार  के  उनके  उप मंत्रियों  तथा

 सचिवों  के  निवास-स्थानों  में  प्रत्येक  के  संबंध  में  फर्नीचर  ;  बिजली  तथा  जल-व्यवस्था  पर

 कितनी  रकम  प्रत्येक  मद  खर्च  की  गई  है  ?

 शर  संभरण  मंत्री  (s  पक न्र
 ०  च०  :  जानकारी  एकत्रित  की  जा

 रही है  भ्र ौर  सभा-पटल  पर  रख दी  जायेगी  ।

 शिशु  गृह

 1१५६३.  श्री  साधुराम  :  कया  श्रम  शर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 92५५... ६, PeUv—Y  प्र Ky  ६  ४.४  ५  तथा  PEUQ—KXY  में  कुल  कितने  शिशु गृह

 खोले  गए

 उनमे ंसे  कितने  pal  में  इस  समय  काम हो  रहा

 इन  केन्द्रों  में  कुल  कितने  अधिकारी हैं  ;

 क्या  सारे  देश में  इस  प्रकार के  केन्द्र  खोले  गए  और

 यदि  तो  इसका  कारण  क्या  है  ?

 fore  उपमंत्री  राशिद  :  PEXY—VE AAT तथा  PEXE—YY

 में  खानों  में  निम्न  fra गह  खोले  गए  q:—

 कोयला  खान  क्षत्र  कोयला  खातों  के  अतिरिकत  क्षेत्र

 PER YY,  न  को  उनकी  संख्या  २१६  थी  ।

 न  वर्ष-वार  जानकारी  प्राप्य  नहीं है  ।

 |  | १९५६-५७.  ran
 ्

 ३१  १९६५८ तक  कोयला  खानों  में  ३३०  शिशु  गृह  कौर  कोयला  खानों

 के  प्रतिष्ठित  अन्य  स्थानों पर  २९१  दिशा  गृह  काम  कर  रहे  थे  ।

 शिशु  गुह  wife  जैसे  कर्मचारियों  शिशु  गृह

 के  लिए  खान  स्वामियों  को  नियुक्त  करना  होता  है
 |

 इस  प्रकार  के  कुल  कर्मचारियों  के  संबंध में

 जानकारी  प्राप्य  नहीं  हैं  ।

 जी  खनन  क्षेत्रों  में  इन्हें  गया  है  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 खादी  तथा  रैदास  कीट-पालन  की  सहकारी  समितियां

 पद्य  देव
 PAE.

 न  शी
 दलजीत  सिह

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २७  १९५८  के  अ्रतारांकित प्रशन  संख्या  ६८८  के

 उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 हिमाचल  प्रदेश में  खादी  तथा  रैदास  कीट-पालन की  सहकारी  समितियां  कहां-कहां

 हैं  श्र  उन  समितियों  tae  तक  क्या  प्रगति  की  और

 सरकार  ने  इन  समितियां  को  क्या  सहायता  दी

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  :  महासू  जिले  के  कुनिहार  स्थान

 में  कु निहार  रेशम  कीट  पालक  सहकारी  समिति  लि० है  ।  ग्रावश्यक  प्रविधिक  ज्ञान  के  प्रभाव

 में  यह  समिति  कभी  तक  संतोषजनक  प्रगति नहीं  कर  सकी

 हिमाचल  प्रदेश  सहकारी  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  मंडल  लि०  शिमला  खादों  तैयार

 करता  तथा  बेचता है  ।  इसे  अब  भा०  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  बोर्ड  की  मौत  १९५५-५६  कौर

 PEXG—XY  में  सहायता  दी  गयी  बताते हैं  कि  इस  मंडल ने  जेल से  PEXR  की

 अवधि  में  १३६२  रु०  की  खादी  तैयार की  कौर  ३४८१०  रु०  की  खादी  बेची  अन्य  वर्षों

 के  बारे  में  ग्रांकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 सरकार ने  कु निहार  रेशम  कीट-पालक  सहकारी  समिति  लि०  को  वित्तीय  सहायता

 बिलकुल  नहीं  दी

 हिमाचल  प्रदेश  सहकारी  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  मंडल  को  अ०  भा०  खादी  तथा  ग्रामोद्योग

 मंडल  की  मौत  १९४५-४६  में  १०००  ०  अनुदान  तथा  \94,000  रु०  ऋण  केरूप  में

 झर  PEXG—UY  में  १९,६४४  ०  अनुदान  के
 रूप

 में  दिये  गये  हैं
 ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  चमड़े  की  सहकारी  समितियां

 rat  पद्म  देव
 १५६४.

 oft  दलजीत  सिह

 क्या  बाशी  तथा  उद्योग  मंत्री  २७  १९५८  के  अतारांकित  प्रशन  संख्या  ६८८

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश में  चमड़े  की  सहकारी  समितियां  कहां-कहां  हैं  ;

 उन  समितियों  द्वारा  क्या-क्या  चीजें  बनाई  जाती  ak

 सरकार  ने  उनको  अब  तक  क्या  सहायता  दी  है  ?
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 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  मोर,/रमी  :

 (१)  fart  जिला  महासू

 (२)  कुनिहार  2  शबे

 (३)  खरकी  शी  (

 (४)  चौपाल  ै  बी

 (५)  जोगिन्दर  तगर  जिला  मंटो

 (६)  मंडी  शै

 (७)  चम्बा  जिला  चम्बा

 (८)  नाहन  जिला  सचमुच

 चमड़े  के  चमड़े  के  झोले  तथा  भ्रांति  केस  शादी  चीजें  बनाई

 जाती हैं

 सुधरी  ई  किस्मों  कारोबार  तथा  उपकरण  खरीदने  के  लिये  सहकारिता  समितियों

 को  निम्न  धनराशि
 ञ्  tele

 केरूप
 में  मंजूर  की

 qa  धनराशि

 ह

 PEYR-UY  YESo  रु०

 PEYC—UY  &Goo  रु०

 १६५५-५६  Roo  रु०

 लंका में  भारतीय

 1१५६६.  को  Ao  रा०  सुनि स्वा मो  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लंका  में  भारतीयों  के  way  प्रवर जन  को  रोकने  के  लिये  कोई  उपाय  अपनाया

 गया  और

 लंका
 को

 नागरिकता
 के  लिये  पंजीयन

 के  संबं
 में  इस  समय  भारतीयों  के  कितने

 प्रार्थना-पत्र  लम्बित  हैं  ?

 पहचान  मंत्रो  तथा  वैदेशिक  कार्य  शर  वित्त  जवाहरलाल  :  लका

 में  अ्रवेध  प्रदान  को
 रोकने  के

 लिये  कठोर  कार्यवाही  की
 जा  रही है  |  इस  प्रयोजन  के  लिये

 विशिष्ट  पुलिस  कामना  रीवृन्द  नियुक्त  किया  गया  है  कौर  पुलिस  के  एक  डिप्टी  सुपरिटेंडेंट

 के  अधीन  प्रगणकों  के  रक्षक  सीम-शुल्क  तथा  प्रब्रजन  विभागों  की  सहायता  इस  बुराई  को

 रोकने  के  लिये  विशिष्ट  छापे  मारते

 १९५८  के  पन्त तक  लका की  नागरिकता  के  लिये  29,9198  प्रार्थना  पत्र
 लम्बित थें

 पे मूल  अंग्रेजी  में

 412
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 अगाध  प्रदेश  अस्क  खान  श्रम  कल्याण  निधि

 1१५६७.  श्री  त०  do  विट्ठल  कया  श्रम  कौर  रोज़गार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 इस  समय  Be  प्रदेश  ग्राहक  खान  श्रम  कल्याण  निधि में  कुल  कितनी रकम

 जमा है  ;

 are  प्रदेश  mae  श्रम  कल्याण  निधि  संस्था  द्वारा  कल्याण  संबंधी  किस  प्रकार

 की  की  जाती  ौर

 कोई  मकान  निर्मित  न  किये  जाने  का  क्या  कारण  है
 ?

 श्रम  उपसंत्री  आबिद  १  2EXY
 को  लगभग

 ११,३  ३,०००

 रुपये  ।

 wa  तक  इस  क्षेत्र  में  झालोद-प्रमोद  तथा  पीने के  पानी  की

 सुविधाघरों  के  संबंध में  कल्याणकारी  कार्यवाहियां  की  गई  है  ।

 यह  विश्वास  किया  जाता  है  कि  afer अभ्रक  खानों  में  जल्दी ही

 खत्म हो  जान ेके  कारण  खान  स्वामी  खनन  क्षेत्रों में  पक्के  मकानों  के  निर्माण  पर  रुपया  नहीं

 खर्चे  करना  |  इसलिये  उन्होंने  ween  निकालने  वालों  के  लिये  मकान  निर्मित  करने के

 संबंध  में  अभ्रक  खान  श्रम  कल्याण  निधि  संस्था  द्वारा  वित्तीय  सहायता  का  शारिवा  संस्था

 द्वारा  वित्तीय  सहायता  एवं  ऋण  के  संबंध में  बनाई गई  योजना का  लाभ  नहीं  उठाया  है  ।

 काली  faa  का  निर्यात

 eal a  *  G4  च्  iv  ast  SAU 1१५६८.  श्री  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 PEYQ—Us  में अब  तक  काली  मिर्चे की  कुल  कितनी  मात्रा  निर्यात  की  गई  है  ;

 जिन  देशों  को  निर्यात  किया  गया  है  उनके  नाम  क्या  हैं  कौर  प्रत्येक  देश के  संबंध में
 निर्यात  की  मात्रा  कितनी  कौर

 के  निर्यात  संबंधी  आंकड़ों  की  तुलना  में  उपरोक्त  निर्यात  के  आंकड़े

 कैसे  बैठते

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  :  से  एक  विवरण  संलग्न

 है  जिसमें  १९५६-५७  तथा  PEYO—YUS  के  दौरान  काली  मिलें  संबंधी

 निर्यात  के  रोकने  दिये
 गए  ह्  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ११४]

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्रीराम  में  बुनकर  सहकारी  समितियां

 Sat  भगवती
 FARE.

 XK  को  बसुमतारी  :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री
 यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  :

 शझ्रासाम  में  कितनी  बुनकर  सहकारी  समितियां  गठित  की  गई  हैं  ;

 उनके  अधीन  कितने  हमारे  हैं ;

 इस  प्रकार की  कितनी  सहकारी  समितियों  को  भारत  के  रक्षित  बैंक  से  ऋण  संबंधी

 सुविधायें  प्राप्य  हें  ;

 १९५६-५७  तथा  PEY—US  में  कुल कितनी  रकम  उधार दी  गई  ौर

 थ् सहकारी  समितियों
 के

 क्षेत्र
 में

 झ्र  क |  ry  ea  झा साम में  कितने  हथकरघे  विद्युत्
 चालित  करघों  में  परिवर्तित  किये गए  हैं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी  :  ३०  cae GC)  तक

 €  २०  |

 ३०  REX’  तक  RY AER  हथकरघा  |

 शून्य  ।

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 कोई  नहीं
 ।

 उत्तर-पर्वों  सीमान्त  अभिकरण  में  विमान  द्वारा  गिराये  गये  खाद्य  पदाये

 1१५७०.  श्री हेम  क्या  प्रधान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर-पूर्वी  सीमान्त  अभिकरण  में  जो  विमान  सेवायें  खाद्य  cert  गिराने  का  कार्य

 कर  रही  हैं  उनके  नाम  क्या  हैं  ;  श्र

 विभिन्न  समवायों  से  किये गए  निबन्ध  तथा  शर्तें  क्या  हूँ  ?

 |  प्रयास  मंत्रो  तथा  वैदेशिक-कार्य  और  वित्त  मंत्री  जवाहरलाल

 इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  लिमिटेड  |

 लोक-सभा  पटल पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  जिसमें  इंडियन  एयरलाइन्स

 कारपोरेशन  के  साथ  तय  किये गए  निबन्ध  दिये गए  है  ।  परिशिष्ट  ५,  area  संख्या

 224]

 tae  aust  में
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 हिमाचल  प्रदेश  के  खनिज  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  चलचित्र कि

 1१५७१.  श्री  दलजीत  fag  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  हिमाचल  प्रदेश
 के  खनिज  क्षेत्रों  के  संबंध  में

 सरकार  का

 चलचित्र  निर्मित  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है
 ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  :  तथा  ,  हिमाचल  प्रदेश  के  खनिज

 क्षेत्रों
 के  संबंध  में  चल  चित्र

 निर्मित  करने का  कोई  प्रस्ताव  नहीं है  ।

 काम  दिलाऊ  दफ्तर

 1१५७२.  श्री दलजीत क्या  श्रम  कौर  रोज़गार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 PEXS—YE  में
 पंजाब  राज्य

 में  कुल  कितने  काम  दिलाऊ  दफ्तर  खोलने का  प्रस्ताव

 श्रम  उपमंत्री  आबिद
 :  चार

 पंजाब में  छोटे  माने  के  उद्योग

 1१५७२.  श्री  दलजीत  सिह  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ३१  १९५७ तक  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  द्वारा  पंजाब में  लघु  उद्योगों के  विकास

 के  लिए  किस  प्रकार की  मशीनें  दी  गई  थी ं?

 तथा  उद्योग  मंत्री
 मोरारजी

 :
 विद्युत्  चालित

 शक्ति

 चालित  पंचांग  वेल्डिंग  सान  चढ़ाने  की  war  प्रेषण  बरमा

 बेलनों  में  दबा  कर  जमाने की  लाबिंग  बुनाई  की

 लकड़ी  पर  काम  करने  वाली  मशीनें  तथा  ढिबरी  बनाने की  मशीनें  |

 पंजाब  का  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  बोर्ड

 1१५७४.  श्री  दलजीत  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 LEXG—UY  तथा  PEYV—UG  में  पंजाब  के  खादी  तथा  ग्रामोफोन  बोर्ड  कों

 सरकारी  सहायता  ऋण  के  रूप  में  कुल  कितनी  रकम  प्राप्त हुई  थी  ;

 ats  को  गैर-सरकारी  के  रूप में  कुल  कितनी  रकम  प्राप्त  हुई

 इस  भुगतान  द्वारा  कितने  व्यक्तियों  को  लाभ  gare ?

 अंग्रेजी  में



 २१  gays  स्थगन  प्रस्ताव  QAaky

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  मोरारजी  :

 क्ष

 रुपय

 PEUG—Y  द्न्य  शून्य

 PeXV—¥s  &६  RACE  ६,४४,४००

 तथा  पंजाब का  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  बोर्ड  PERE  के  पंजाब  भ्र धि नियम

 संख्या
 ४०

 के  भ्रमित  स्थापित  एक  सं विहित  प्राधिकार  है  ate  गतिविधियों  के  लिये

 केन्द्रीय  सरकार  को  उत्तरदायी  नहीं  तथापि  राज्य  सरकार  से  जानकारी  एकत्रित

 की  जा  रही है  और  यथा  समय  सभा-पटल पर  रख  दी  जायेगी  ।

 स्थगन  प्रस्ताव

 सदर  बाजार  में  भ्रर्नतिकाण्ड

 महोदय :  मुझ  श्री  गजराज  सिंह  के  एक  स्थान  प्रस्ताव  की  सूचना  प्राप्त हुई

 उससे  कहा  गया है  कि  ॥

 बाजार  दिल्ली  में  गांधी  मार्केट  में  दिल्ली  १४ ४  बोर्ड  द्वारा  बिजली  की  लाइनों  को

 ठीक  स्थिति  में  रखने  में  जिसके  परिणामस्वरूप  कल  वहां  बिजली

 के  तार  के  किसी  स्थान  पर  खुले  होने  के  कारण  भीषण  भाग  लग  गई  जिसमें
 ४०

 दुकानें  जल  गई  कौर  प्रत्य  २०  दुकानों  का  भी  कुछ  भाग  जल  गया  जिससे

 वहां  के  दुकानदारों  को  लगभग  R48  लाख  रुपये  की  क्षति हुई  उनका  कारोबार

 नष्ट हो

 चूंकि  बहुत  बड़ी  क्षति  हुई  है  में  चाहता हूँ  कि  यदि  माननीय  मंत्री  के  पास  इस  संबंध  में

 कुछ  जानकारी  हो  तो  व  बताये ं।

 सिचाई  तथा
 विद्युत  उपमंत्री

 :
 हम  जानकारी  इकट्टा  कर  रहे  है  और

 यथा  शीघ्र  में  उसे  सभा  के  सामने  प्रस्तुत  करूंगा  ।  पह  दुर्घटना  शायद  तार  के  शाट  सर्किट

 के  कारण  नहीं  हुई  qy——  इस  बात  की  छानबीन हो  रही  है--क्योंकि  लाहेरी  गेट
 के  बिजली

 कारखाने  जहा ंसे  उस  क्षेत्र में  बिजलीਂ  जाती  स्विच जले  नहीं  थे  ।  साधारणतया  मुख्य

 वितरक  लाइन  में  शार्ट  सरकिट  होन  पर  स्विच  भी  जल  जाता  इस  समय  fas  इतनी  ही

 जानकारी  उपलब्ध  हम  जांच  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।

 fot  गजराज सिह  राज  चार  बजे  तक  इसे  निलम्बित  रखा  जाये

 1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :  निलम्बित  रखने  का  कोई  प्रदान  नहीं  में  सिफ॑  जानकारी  प्राप्त

 करना  चाहता  था  ।  माननीय  मंत्री  ने  जो  कुछ  बताया  उससे  पता  लगता है  कि  सरकार  इसके

 लिए  उत्तरदायी  नहीं  जांच का  विवरण  न  जाने  कब  तक  प्राप्त हो  ।  माननीय  सदस्य
 तरीकों  से  इस  प्रश्न  यहां को

 उठा
 सकते  में  इसकी  भ्र नुम ति  नहीं  देता  ।

 ee

 मूल  प्रंग्रेजी  में



 र८€६  शिकार  २.  १६५८

 सभा-पटल  पर  रखा  गया  पत्र

 गान  सम्बन्धी  औद्योगिक  समिति  को  काथवाहो  के  सारांश

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  )  में  ae Gas  में  शिलांग  में  हुई
 बागान

 संबंधी  औद्योगिक  समिति  की  बैठक  की  कार्यवाही  के  सारांश की  एक  प्रति  सभा-पटल पर  रखता

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  ६१०/५८]

 a

 प्राक्कलन

 दूसरा  प्रतिवेदन

 श्री
 ब०  To  मेहता  )  :  मैं  प्राक्कलन  समिति  लोक

 के  चौदहवें

 uate

 में  की  गयी  सिफारिशों पर  सरकार  द्वारा  को  कार्यवाही के  बारे में
 प्राक्कलन

 समिति  लोक  का  दूसरा  प्रतिवेदन  उपस्थापित करता  हूं
 ।

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  दौर  ध्यान  दिलाना

 हिन्दुस्तान  एग्ररक्ताफ्ट  लिमिटेड  में  उत्पन्न  स्थिति

 पार्वती  कृष्णन  :  नियम  १९७  के  भ्रन्तगंत  में  अविलम्बनीय  लोक

 महत्व  के  निम्नलिखित  विषय  की  कौर  प्रतिरक्षा  मंत्री  का  ध्यान  दिलाती  हूँ  कौर  यह  प्रार्थना  करती

 हूँ  कि  वह  उसके  संबंध  में  एक  वक्तव्य  दें

 एयरक्राफ्ट  फैक्टरी  बंगलौर  में  तालाबन्दी  की  स्थिति ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  माननीय  मंत्री  ।

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  में  सभा  को
 बताना  चाहता  हूँ  कि  इस  समय

 हिन्दुस्तान

 )  बंगलौर में  तालाबन्दी  नहीं  कुछ  दिन  के  लिये  वहाँ

 तालाबन्दी  गत  २६  फरवरी  को  प्रबन्ध  ने  इसकी  घोषणा  की  थी  क्योंकि  उस  समय  ऐसी

 ही  स्थिति  थी
 ।

 मैं  सभा  को  बताना  चाहता  हूँ  कि  यह  तालाबन्दी  किसी  भी  अवस्था  में  मजदूरों

 a  प्रबन्ध  के  श्रम  संबंधी  विवाद के  कारण  नहीं  की  गई  थी  बल्कि  इस  कारण  थी  कुछ  मजदूरों

 ने  अन्य  मजदूरों  के  साथ  कुछ  हिंसक  कार्यवाही  की  थी  कौर  सरकारी  सम्पत्ति  की  भी  कुछ  हानि

 हो  गयी  थी  ate  इस  बात  की  शंका  थी  कि  कहीं  और  अधिक  क्षति  न  हो  जाये
 ।

 अतः  मजदूरों  की  सुरक्षा  के  लिए  प्रौर  सरकारी  सम्पत्ति  की  रक्षा  के  दृष्टिकोण  से  सरकार  ने
 यह

 उचित  समझा  कि  जब  तक  शान्त  वातावरण  न  पैदा  हो  जाये  तब  तक  के  लिए  कारखाने
 को  बन्द  कर  दिया  जाये  ।

 ४
 मारे  से  धीरे-धीरे  तालाबन्दी  हटाना  शुरू  किया  गया  और  ११ मार्च को  सारी  फैक्टरी

 खुल  गयी  थी  ।  मजदूर काम  पर  श्री  गये  १६  मारे को  कुल  १०,००० से  अधिक  मजदूरों

 में  से
 लगभग  €,०००  मजदूर  काम  पर  श्री  गये

 |  सरकार को  श्रद्धा हैं
 कि  मजदरों के के

 काम  पर  शहरी  जाने  से  न  तो  कोई  हिंसात्मक  कार्यवाही  होगी  कौर  न  सरकारी  सम्पत्ति  की  कोई

 हानि  होगी  ax  सरकार  सभी  लोगों  से  सहयोग  की  ore  करती

 मूल  अग्रेजी  में



 २१  Reus  सामान्य  स्रायव्ययक--ग्ररदानों  मांगे  Isky

 मजदूरों  की  सभी  उचित  शिकायतों  पर  सरकार  व  प्रबन्ध  ध्यान  देगा  ae  उन  शिकायतों  को

 बातचीत  करके  दूर  किया  जायेगा  ।  कोई  भेदभाव  नहीं  होगा  कौर  न  किसी  के  साथ  अन्याय  किया

 यग  ।  कार्मिक  संघ  गतिविधियों  के  लिए  सरकार  किसी  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  नहीं

 करेंगी  ।  विधि  we  व्यवस्था  का  जहां  तक  प्रश्न  है  इसका  संबंध  मंसुर  सरकार  से

 मजदूरों के  कुछ  मामले  लम्बित  रहे  हें  कुछ  मामले  श्रम  न्यायाधिकरण  के  सामने  हैं  }

 निश्चित  प्रक्रिया  के  भ्रन्तगंत  प्रबन्ध  हमेशा  मजदूरों  की  समपारों  का  हल  बातचोत  या

 समझोते से  करेंगा  |

 मुझे  विश्वास  हैं  कि  हिन्दुस्तान  एक  रक्नाफ्ट  फैक्टरी  के  मजदूर  उत्पादन  के  महत्व  का  ध्यान

 रखते
 हुये  पूर्ण  सहयोग  देंगे  परस्पर  तथा  प्रबन्ध  के  साथ

 प्रभु  संबंध
 बनाये  रखेंगे

 ।

 में  उन्हें  यह  भी  विश्वास  दिलाता  हूँ  कि  सरकार  कौर  प्रबन्ध  उनकी  उचित  म  को  पूरा

 करेंगी  तथा  उनकी  शिकायतों  को  दर  करेंगी  ।

 म॑ं  सभा  को  ag  भी  सूचना  देना  चाहता हूँ  कि  में  भी  शीघ्र ही  का  दौरा  करने
 जाऊंगा |

 श्री  शठ  क०  गोपालन  में एक  स्पष्टीकरण चाहता  व  R00

 अधिक  मजदूरों  at  मुरत्तिब  कर  दिया  गया

 श्री
 कृष्ण  मेनन  :  कामिक  संघ की  गतिविधियों  के  कारण  किसी  को  मुसततील  नहीं

 किया  गया  मजदूरों  ने  फैक्टरी  के  नियमों  का  उल्लंघन  किया  था  या  कुछ

 सामान  तोड़ा था  ।  उनके  विरुद्ध  सामान्य  प्रक्रिया  के  अनुसार  कार्यवाही  को  गई  है  क्योंकि  हम

 यह  नहीं  चाहते  कि  wie  भी  चीजें  ट  ak  नुक्सान  हो  ।

 दरया  सरया  अरा  पराया

 सभा का  कायें

 संसद  कार्य  मंत्री  सत्यनारायण fag):  मुझे  यह  घोषणा  करनी  है  कि  २४  मार्चे  को

 होने  वाले  सप्ताह  में  निम्नलिखित  मंत्रालयों की  भ्र नू दानों  की  मांगों  पर  चर्चा  तथा  मतदान

 होगा

 स्वास्थ्य ,

 सिंचाई तथा  विद्युत

 शौर
 परिवहन  तथा

 श्रीवास  संभरण
 |

 सामान्य  आयव्ययक--अनुूदानों  की  मांगें--जा री

 शिक्षा  तथा  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय--जारी

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  शिक्षा  तथा  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय की  श्रनदानों  की

 मांगों  पर  भ्रग्रेतर  चर्चा  जारी  रखेगी
 ।

 इसके  लिए
 ५

 घण्टे  का  समय  रखा  गया  था  ae

 घण्टे  ७  मिनट  का  समय  दोष  है  ।  श्री  पट्टाभिरामन  अपना  भाषण  जारी  रखे ं।
 एएए

 १मूल  भ्रग्रेजी  में



 ्
 I@ses  सामान्य  श्रायव्ययक--श्रनुदानों  की  gays

 क

 चे०
 रा०  पट्टा भि रामन  कल  में  प्राचीन  स्मारकों  व  पुरातत्व  भाग

 की
 बात

 कह  रहा  था
 ।

 wa  छात्रवृत्तियों  का  मामला  लीजिए
 ।  २  लाख  रुपयों  का

 उपबन्ध

 कके  लिए  किया  गया  पर  यह  व्यवस्था गलत  है  कि  केवल  भ्रनुसूचित  जातियों  या  अनुसूचित

 न
 afer  जातियों  के  विद्यार्थियों  को  ही  छात्रवृत्तियां दी  जायें  ।  पिछड़ी  जातियों  तथा  उच्च वर्ग  के

 विद्याथियों  को  भी  छात्रवृत्तियां  दी  जानी  चाहियें  ।  हमें  यह  २  लाख  की  राशि  बढ़ानी

 fem  |  अच्छे  होनहार  विद्यार्थियों  की
 पढ़ाई

 में  गरीबी  के
 कारण  कोई

 बाधा  नहीं
 पड़

 देना
 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  विश्वविद्यालयों  की  पढ़ाई

 के  स्तर  के  बारे  में
 al

 कहा  है  कि  स्तर  बहुत  नीचे  गिर  गया  है  मंत्रालय  को  इन  बातों  की  ध्या

 चाहिए  |

 वैज्ञानिक  गवेषणा  के  संबंध  में  हमारे  शिक्षा  मंत्रालय  ने  काफी काम  किया

 ब्रिटिश  युग  में  राधाकृष्णन  आयोग  था  कौर  अब  विश्वविद्यालय  चक  है  ।  यह
 :

 भिन्न-भिन्न  विश्वविद्यालय
 भिन्न  fae  क्षेत्रों  का  काय  संभाले  हुये  उस्मानिया  कौर

 र

 विश्वविद्यालय  ज्योतिषिक  अध्ययन का  कार्य  कर  रहे  हें  |  बनारस  व  are  विश्वविद्यालय

 भू-भौतिक  विज्ञान  का  विशेष  wert  कर  रहे  हैं  ।  प्रकार केरल  आगरा  oe

 क
 विश्वविद्यालयलय

 भी
 तरह  तरह  के  विज्ञानों  में  गवेषणा  कार्य  कर  रहे  हैं

 ।
 दक्षिण  भारत  में

 ७५  के  पास  मण्डपम्  में  मत्स्यपालन  का  विकास  किया  जा  रहा  सी०  वी०

 शर  भाभा  के
 काम

 भी  बहुत  प्रशंसनीय  देशी  राजाओं  शानदार  भवन  उदयपुर

 ग्वालियर कौर  इन्दौर  में  हम  उनका  भी  इस्तेमाल  कर  सकते  वैज्ञानिक  गवेषणा के

 _  लिये  दिक्षा  मंत्रालय  को  इन  भवनों  को  ०५  हाथ  में  अ्रवश्य  लें  लेना  चाहिए  ।

 क
 कल  मेंने  अध्यापकों  के  संबंध  में  कुछ  बातें  कही  थीं  ।  अध्यापकों  के  संबंध में  कार में

 कुछ  किया  है  यह  प्रसन्नता  की  बात  है  ।  यदि  ऐसी  व्यवस्था  की  जाये  कि  उत्तर  भारत  के _

 प्रोफेसर  दक्षिण  भारत  में  जायें  att  दक्षिण  भारत  के  प्रोफेसर  उत्तर  भारत
 में  ्

 तो  इससे
 भी  काफी  परस्पर  निकटता  पैदा हो  सकती है  ।

 दिक्षा  उपमंत्री  म  ०
 मो

 ०
 :  उपाध्यक्ष  में उन  माननीय  सदस्यों

 का  बहुत
 ara

 हूँ  जिन्होंने  शिक्षा  तथा  वैज्ञानिक  गवेषणा
 मंत्रालय

 की
 मांगों

 की
 चर्चा

 में  भाग
 लिया

 ।  में  समझता हूं  एक  इस  मंत्रालय  के  भूतपूर्व  प्रभारी  की  सेवाओं  तथा  उनमें  मह

 डन  को  ध्यान  करके  माननीय  सदस्यों  ने  इस  मंत्रालय  की  आलोचना  नहीं  की  ह ैदू

 महान  नेता  की  याद  में  सभा  के  सभी  सदस्यों  ने  अपनी  श्रद्धांजलियां  अर्पित  की  में  भी

 तकी
 fetid  आत्मा  को  अपनी  श्रद्धांजलि करता  हू  ।

 में  शिक्षा  मंत्रालय  के  केवल  दो  विभागों--प्रविधिक  शिक्षा  ak  वैज्ञानिक  ह

 कुछ  कहना  चाहता हूँ  ।  ग्न्य  विभागों  के  बारे में  मेरे  वरिष्ट  साथी  डा
 ०  श्रीमाली

 यद्यपि  प्रथम
 प्रौद्योगिक

 संस्था  को  इस  देश  में  स्थापित  हुये  एक  rae

 anita  हो  चुकी  परन्तु  इस  सम्बन्ध  में  शिक्षा  ard  द्वितीय  विश्व  युद्ध  के  ं

 qa  ।  क्योंकि  द्वितीय  विश्व  युद्ध
 में  प्रविधियों

 की  श्रावव्यकता हुई
 कौर  अधिकारियों  की

 गा  गया  कि खली  कौर
 ग

 के  ति  दे  पिशल  फी  गद  मबार अनभट ल च  a
 21  ज़ी  में

 rc



 क

 .  Is&E

 देश  के  विकास  के  चाहें वह  विकास  किसी  भी  दिशा  में  क्यों न  प्राविधिक  दिक्षा

 झ्

 ग्न  बिकास  ait  विस्तार  बड़ी  आवश्यक  बात है  ।  युद्ध के  बाद  अधिकारियों

 थ  बड़े  महत्व पु  कदम  उठाये
 |  एक  कदम  केन्द्रीय  शिक्षा  मंत्रणा  बोर्ड की  सिफारिश

 पर  गया  |  भारतीय  प्रविधिक  शिक्षा  परिषद  की  स्थापना  की  गयी  ।

 दूसरा  कदम  यह  था  कि  एक  तदर्थ  समिति  की  स्थापना  की  गयी  जिसके  सभापति

 श्री  एन०  अरार ०  सरकार थे  |  उस  समिति  ने  यह  सिफारिश  की कि  देश के  चार  क्षेत्रों

 मे  चार  प्रौद्योगिक  शिक्षा  संस्थायें  स्थापित  की  जाये ं।  इन  चारों  मे ंसे  एक  ही
 4

 की  स्थापना  हो  पाई  कौर  वह  खड़गपुर की  संस्था ।  अन्य  तीनों  की  स्थापना

 & की  जा  रही  है
 ।

 प्राविधिक  शिक्षा  में  बहुत  सुधार  करने  को  आवश्यकता  पहली  बार  स्वतन्त्रता  प्राप्ति

 क. ज  अनुभव  हुई
 विशेषकर

 प्रथम  पंचवर्षीय योजना  के  काल  हमार

 थि  ष्ट्रीय  सरकार  द्वारा  एक  वैज्ञानिक  जन  शक्ति  समिति  नियुक्त की  गयी  ।
 इस  समिति  ने  इ

 मत  पर  ज़ोर  दिया
 कि  अ्रधिकाधिक  प्रविधि

 तयार  किए  जाएं  कौर साथ  ही  उनकी  शिक्षा

 उच्च  कोटि  को  |  उस  समय  भारत  सरकार  प्रविधिक  दिक्षा  के  विकास

 और  विस्तार  के  लिए  जोरदार  प्रयत्न  करती  रही है  ।
 भर  मुझे  सदन  को  यह  बताते

 ्
 हुये  प्रसन्नता  हो  रही  हे  कि  इस  दिशा  में  भारत  सरकार  के  प्रयत्न  लगभग  सफल  हो  रहे

 हैं  ।  हम  यह  दावा  नहीं  करते  कि  हमने  कमाल कर  के  दिखाया है  |  परन्तु  मेरा

 fas  निवेदन  fe  हमने  वैज्ञानिक  गवेषणा  प्रौढ़  प्रविधिक  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  महत्व

 .  पूर्ण
 प्रगति

 को  में  कुछ  तुलनात्मक  आंकड़े  प्रस्तुत  करता
 जिस

 सभा  के
 सब

 ्
 दल  मेरो  बात  को  सत्यता  को  स्वीकार  करेंगे  ।  १९४७  में  दें  भर  में  फबा

 320  ऐसे  इंजीनियरिंग  कालेज  जहां  से  डिग्री  प्राप्त  हो  सकती  थी  ।  पा

 १९५७  में  इस  प्रकार
 के

 कालिजों
 की

 संख्या  oX  है  ।  यह  वृद्धि  २३४  प्रतिशत

 द
 १९४७  मे ंइन  कालिजों में  REoo  लोग  डिग्री  पाठ्यक्रम  के  लिए  प्रविष्ट हो  सकते  थे

 १९५७
 में  यह

 संख्या  EGoo
 तक  जा  पहुंची

 अर्थात  २३१  अ  क  द
 ः

 क

 ०
 १९४७  में  प्रतिवर्ष  कालिजों  में  उत्तरों  होकर  निकलने  वाले  इंजीनियरिंग  स्नातकों  की

 संख्या  १३००  संख्या  VoRy  पहुंच  गयी  है  अर्थात

 Fok  प्रतिशत की  वृद्धि  हुई  है  ।  अब में  उपाधि  पत्र  देने  वाली  संस्थानों  की  कौर  oa

 १९४७  में  इस  प्रकार  की ५०  संस्थायें  जब  इस  प्रकार  की  संस्थानों  की  संख्या ह

 १२७  हो  गयी है  ।  यह  वृद्धि  २५४  प्रतिशत की  हैँ  ।  इन  संस्याश्मो ंमें  १९४७  में

 ्
 ३७००  छात्र  उपाधि  पाठ्य  क्रम के  लिए  प्रविष्ट  होते थे  ,  १९५७  में  यह  संख्या

 l  १९४७  में  इन  उपाघि १६०००  हो  गयी है  अर्थात  ४३२  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है

 देनें  वालो  संस्थानों  ने  @VXo  व्यक्ति  तेयार  किये  परन्तु  १९५७  में  यह  संख्या

 '४€००  हो  गयो  ।  इस  प्रकार  इस  दिशा  में  ३३७  प्रतिशत  बृद्धि  हुई  ।  इस  समय  देश  में  जिस

 गति  से  प्राविधिक  शिक्षा  का  विकास हो  रहा है  उसके  अनुसार  अ्रतुमान  यह
 वि

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  कान्त  तक  डिग्री  पाद्य  क्रम  में  शिक्षा  लेने  वालों  की  संख्या  ११०

 और  उपाघि  पाठ्य  क्रम  में  शिक्षा  प्राप्त  करने  वालों की  संख्या  २००००  हो  जायेगी |
 प

 प्रकार  अनुमान  कि  प्रतिशत  देश
 को

 ८४५००
 स्नातक  १५०००

 उपाघि

 प्राप्त  लोग  प्राप्त  ड  करेंग
 ।

 द  द



 रे८€८  सामान्य  झ्रायव्ययक--भ्रनुदानों  की  मांगे  २१  Ry

 चे०  रा०  पट्टा मिरा मन  कल  में  प्राचीन  स्मारकों  व  पुरातत्व  विभाग

 की  बात  कह  रहा  था  ।  छात्रवृत्तियों  का  मामला  लीजिए  ।  २  लाख  रुपयों  का  उपबन्ध

 इसके  लिए  किया  गया  पर  यह  व्यवस्था गलत  है  कि  केवल  अनुसूचित  जातियों  या  भ्रनुसूचित

 ofa  जातियों  के  विद्यार्थियों  को  ही  छात्रवृत्तियां दी  जायें  ।  पिछड़ी  जातियों  तथा  उच्च  वर्ग
 के

 विद्याथियों  को  भी  छात्रवृत्तियां  दी  जानी  चाहियें ।  हमें  यह  २  लाख  की  राशि  बढ़ानी

 चाहिए  ।  न् प्रन्छ  होनहार  विद्याथियों  की  पढ़ाई  में  गरीबी  के  कारण  कोई  बाधा  नहीं  पड़ने

 देना  चाहिए  ।  विश्वविद्यालय अनुदान  आयोग  ने  विश्वविद्यालयों  की  पढ़ाई  के  स्तर  के  बारे  में

 भी  कहा  है  कि  स्तर  बहुत  नीचे  गिर  गया  है  ।  मंत्रालय  को  इन  बातों  की  कौर  ध्यान  देना

 चाहिए  |

 वैज्ञानिक  गवेषणा  के  संबंध  में  हमारे  दिक्षा  मंत्रालय  ने  काफी  काम  किया

 ब्रिटिश  युग  में  राधाकृष्णन
 था

 ate  wa  विश्वविद्यालय  अ्रनुदान  आ्रायोग  हमारे

 भिन्न-भिन्न  विश्वविद्यालय  भिन्न  भिन्न  क्षेत्रों  का  काय  संभालें  हुये  उस्मानिया  ate  दिल्ली

 विश्वविद्यालय  ज्योतिषिक  अध्ययन  का  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  बनारस  व  see  विश्वविद्यालय

 भू-भौतिक  विज्ञान  का  विशेष  शभ्रध्ययन  कर  रहे  हैं  ।  प्रकार केरल
 यार्दी

 विश्वविद्यालयीय  भी  तरह  तरह  के  विज्ञानों  में  गवेषणा  कार्य  कर  त्ह्हे  दक्षिण  भारत  में

 ७ भ  के  पास  मण्डपम्  में  मत्स्यपालन  का  विकास  किया  जा  रहा  सी०  वी०
 रमन

 और  भाभा के  काम  भी  बहुत  प्रशंसनीय हैं  ।  देशी  राजाओं  के  शानदार  भवन

 वैज्ञानिक  गवेषणा के ग्वालियर तौर  इन्दौर  में  हम  उनका  भी  इस्तेमाल  कर  सकते  हैं  ।

 लियें  शिक्षा  मंत्रालय  को  इन  भवनों  को  हाथ  में  अवश्य  ले  लेना  चाहिए  ।

 कल  मेंने  भ्रध्यापकों  के  संबंध  में  कुछ  बातें  कही  अध्यापकों  के  संबंध में
 सरकार

 में

 कुछ  किया  है  यह  प्रसन्नता  की  बात  यदि  ऐसी  व्यवस्था  की  जाये  कि  उत्तर  भारत  के

 प्रोफेसर  दक्षिण  भारत  में  जायें  ate  दक्षिण  भारत  के  प्रोफेसर  उत्तर  भारत  में  aa  तो  इससे

 भी  काफी  परस्पर  निकटता  पैदा हो  सकती हैं  ।  '

 दिक्षा  उपमंत्री  म  ०  मो ०  :  उपाध्यक्ष  में उन  माननीय  सदस्यों  का  बहुत

 हूँ  जिन्होंने  शिक्षा  तथा  वैज्ञानिक  waco  मंत्रालय  की  मांगों  की  चर्चा में
 भाग

 लिया ।  में  समझता हूं  एक  इस  मंत्रालय  के  भूतपूर्व  प्रभारी  की  सेवाएं  तथा  उनमें  महान

 सहन  को  ध्यान  करके  माननीय  सदस्यों  ने  इस  मंत्रालय  की  आलोचना  नहीं  की
 उस

 महान  नेता  की  याद  में  सभा  के  सभी  सदस्यों  नद ने अपनी  श्रद्धांजलि कि  are  में  भी

 उनकी  दिवंगत  आत्मा  को  अपनी  श्रद्धांजलि करता  हूँ  ।

 में  शिक्षा  मंत्रालय  के  केवल  दो  विभागों--प्रविधिक  दिक्षा  वैज्ञानिक

 पर
 ही  कुछ  कहना  चाहता  हूँ  ।  as  विभागों  के  बारे में  मेरे  वरिष्ट  साथी

 डा०
 श्रीमाली  उत्तर

 यद्यपि  प्रथम  प्रौद्योगिक  संस्था  को  इस  देश  में  स्थापित  gt  एक  शताब्दी

 ब्यतीत हो  चुकी  परन्तु इस  सम्बन्ध में  शिक्षा  काय  द्वितीय  विश्व
 युद्ध  के  आरम्भ में  शुरू

 gar  ।  क्योंकि  द्वितीय  fara  युद्ध
 में  प्रविधियों

 की  आवश्यकता हुई
 कौर  अधिकारियों  की

 खली  wit  युद्ध  के  बारे  में  विकास  की  योजनायें  बनी
 ।

 यह  प्रथम  बार
 arpa  किया  गया  कि

 मूल  wast  में



 २१  CANS  सामान्य  ग्रायव्ययक  अ्रतुदानों  की  मांगें  र८६८९

 देश के  विकास  के  लिए  चाहे वह  विकास  किसी  भी  दिशा  में  क्यों न  प्राविधिक  दिक्षा

 at  विकास  ait  विस्तार  बड़ी  mame  बात है  ।  युद्ध के  बाद  अधिकारियों  न
 ~

 a
 बड़े  महत्वपूर्ण  कदम  उठाये  ।  एक  कदम  केन्द्रीय  शिक्षा  मंत्रणा  ats  की  सिफारिश

 पर  गया  अखिल  भारतीय  प्राविधिक  शिक्षा  परिषद  की  स्थापना की  गयी  ।

 दूसरा  कदम  यह  था  कि  एक  8.0  समिति  की  स्थापना  की  गयी  जिसके  सभापति

 श्री  एन०  ग्राम  सरकार थे  |  उस  समिति  ने  यह  सिफारिश  की  कि  देश के  चार  क्षेत्रों

 में  चार  प्रौद्योगिक  दिक्षा  संस्थायें  स्थापित  की  जाये ं।  इन  चारों  मे ंसे  एक  ही

 की  स्थापना  हो  पाई  वह  खड़गपुर  की  संस्था |  meg  तीनों  की  स्थापना

 की  जा  रही  है  ।

 प्राविधिक  शिक्षा  में  बहुत  सुधार  करने  को  आवश्यकता  पहली  बार  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के

 ध्  भ्रनुभव  हुई  भर  विशेषकर  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  के  काल  हमारी

 राष्ट्रीय  सरकार  द्वारा  एक  वैज्ञानिक  जन  शक्ति  समिति  नियुक्त  की  गयी  ।  इस  समिति  नें  इस

 बात
 पर  ज़ोर  दिया  कि

 प्रविधि
 तैयार  किए  जाएं  कौर साथ  ही

 उनकी  दिक्षा

 उच्च  कोटि की  ।  उस  समय  भारत  सरकार  प्राविधिक  दिक्षा  के  विकास

 भर  विस्तार  के  लिए  जोरदार  प्रयत्न  करता  रही है  ।  शर  मुझे  सदन  को  यह  बताते

 ga  प्रसन्नता  हो  रही  है  कि  इस  दिशा  में  भारत  सरकार  के  प्रयत्न  लगभग  सफल  ही  रहे

 हैं  ।  हम  यह  दावा  नहीं  करते  हमने  कमाल कर  के  दिखाया  zt  परन्तु  मेरा

 वित्र  निवेदन  fe  हमने  वैज्ञानिक  गवेषणा  शौर  प्रविधिक  दिक्षा  के  क्षेत्र  में

 पूर्ण  प्रगति को  है  कुछ  तुलनात्मक  ming  प्रस्तुत  करता  हूं  जिस a  सभा के  सब
 दल  मेरी  बात  को  सत्यता  को  स्वीकार  करेंगे  ।  १९४७  में  देश  भर  में

 ३२  ऐसे  इंजीनियरिंग  कालेज  थ  जहां  से  डिग्री  प्राप्त  हो  सकती  थी  ।

 2eyy9 F में  इस  प्रकार के  कालिजों  की  संख्या  eX  हैं  ।  यह  वृद्धि  R28  प्रतिशत  है  ।

 १९४७  में  इन  कालिजों  में  २६००  लोग  डिग्री  पाठ्यक्रम  के  लिए  प्रविष्ट  हो  सकते थे  |

 १९४७  में  यह  संख्या  €६००  तक  जा  पहुंची  अर्थात  ३३१  प्रतिशत की  वृद्धि  हो  गयी है  ।

 १९४७  में  प्रतिवर्ष  कालिजों  में  उकताएँ  होकर  निकलने  वालें  इंजीनियरिंग  स्नातकों  की

 संख्या  १३००  संख्या  YoRy  पहुंच गयी  है  अर्थात

 Rok  प्रतिशत की  वृद्धि  हुई  है  ।  श्री में  उपाधि  पत्र  देने  वाली  संस्थापकों  की  दौर  जाता

 हूं  ।  १९४७  में  इस  प्रकार  की  ५०  संस्थायें  जब  इस  प्रकार  की  संस्थानों  की  संख्या

 १२७  हो  गयी है  ।  यह  वृद्धि  QUE  प्रतिशत की  है  ।  इन  संस्थानों  में  १९४७  में

 ३७००  छात्र  उपाधि  पाठ्य  क्रम  के  लिए  प्रविष्ट  हो  सकतें थे  ,  कौर  १९६५७  में  यह  संख्या

 १६०००  होगी  है  अर्थात  ४३२  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  ।  १९४७  में  इन  उपाधि

 देने  वालो  संस्थाओं  ने  १४४५०  व्यक्ति  तैयार  किये  परन्तु  १९५७  में  यहं  संख्या

 Soo
 हो  गयो  ।  इस  प्रकार  इस  दिशा  में  ३३७  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  ।  इस  समय  देश  में  जिस

 गति  से  प्रविधि  शिक्षा  का  विकास  हो  रहा है  उसके  गुसार  भानुमान  यह  है  कि

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  डिग्री  पाठ्य  क्रम  में  शिक्षा  लेने  वालों  की  संख्या  ११०००

 अर  उपाधि  पाठ्य  क्रम  में  शिक्षा  प्राप्त  करने  वालों  की  संख्या  २००००  हो  जायेंगी ।

 इस  प्रकार  अनुमान  कि  प्रतिवर्ष  देश
 को

 sYoo  स्नातक  2Yooo  उपाधि

 प्राप्त  लोग
 प्राप्त  करेंग

 ।



 २६००  सामान्य  आयव्ययक  अनुदानों  कीਂ  मांगें  २१  gays

 म०  मो०  ara]

 चालू  योजना  काल  में  वर्तमान  प्राविधिक  दिक्षा  संस्थानों  के  भ्र ति रिक्त  संस्थाएं

 स्थापित  करने की  योजना  पर  विचार  किया जा  रहा  है  |  जब  यह  सब  संस्थायें  काम

 चालू  कर  देंगी  तो  १३०००  विद्यार्थियों  को  डिग्री  पाद्य  कम  में  २५०००

 ।  दो  माननीय विद्याथियों  को  उपाधि  पाठ्य  क्रम  में  प्रति  वर्ष  दाखिल  किया  जा  सकेगा

 सदस्यों  श्री  ही०  aro  मुकर्जी  कौर  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  ने  सन्देह  प्रकट  किया

 हैं कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  के  set  में  fred  इंजीनियरों की  मांग  होगी  उसे

 सरकार  पूरा  नहीं कर  सकेगी  ।  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  ने  इस  सम्बन्ध  कुछ  आंकड़े  भी

 प्रस्तुत  किये  थे  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  विनम्र  निवेदन  है  कि  इस  में  कुछ  गड़बड़

 कर  दी  गयी  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  केवल  एक  ही  समिति  @)  इंजीनियरिंग  कर्मचारी

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना समिति  जिसने  कि  इस  सम्बन्ध  में  अनुमान  लगाये  हैं  कि

 के  oar  में  feat  इंजीनियरों  रोक  प्रविधियों  की  शअ्वइ्यकता  होगी  |  यदि

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  प्राविधिक  शिक्षा  संबंधी  कार्यक्रम  कार्यान्वित  किया

 तो डिग्री  पा  य  क्रमों  में  दाखिले  की  संख्या  FaCER |  होगी  कौर  उपाधि  पाठ्य क्रम  में

 इंजीनियरिंग  कमेंट्री  समिति  जिस  ने  कि  १९६१  तक  की €६००  दो  जाएगी

 कक्षाओं  का  aaa  लगाया  इस  निर्णय पर  पहुंची है  कि  कालिजों  2,9EY  स्नातक

 कौर पाठ्य  क्रम  के  विद्यार्थियों  ८४५२९  उपाधि  पाठ्यक्रम  के  विद्यार्थियों  के  लिए  स्थान

 कौ  कमी  होगी  ।  इस  का  तात्पर्य  यह  कि  डिग्री पाठ्य  क्रम  में  हमें  विद्याथियों  के  लिए  जगहों
 की  ५७३५४  की  अपना  ८४५२९  कौर  उपाधि  पाठ्यक्रम  में  संख्या  PGR

 करनी  होगी  ।

 यदि  योजना  तो  ३००  विद्यार्थी ठीक  gece  तक  डिग्री  कालिजों  में

 हो  सकेंगे  ak  उपाधि  संस्थाओं  tag  संख्या  १८७३०  तक  चली  जायेगी ।

 इस  से  न  केवल  offal  कर्मचारी  समिति  की  अनुमित  आवश्यकता  ही  पुरी  हो

 प्रस्तुत  इस  भी  अधिक  बढ़  जायेगी  ।  कुछ  नई  संस्थाएं  स्थापित

 करने  की
 भी  हमारी  योजना  है  ।  इन  संस्थानों  के  स्थापित  हो  जाने  स्नातक  पाठ्यक्रम

 में  प्रति  वर्ष  १३०००  भर  उपाधि  पाठ्य  क्रम  में  Wooo  विद्यार्थी  प्रवेश  प्राप्त कर  सकेंगे

 किसी शर  यदि  संख्या  इंजीनियरिंग  कर्मचारी  समिति  की  भ्रमित  आवश्यकता  से  अधिक  है  ।

 भ्रमण  समिति  के  wes  प्रस्तुत  करके  गड़  बड़  पैदा  की  गई  है  ।  उस  समय  के  उद्योग  तौर

 संभरण  मंत्रालय ने  श्री  पी०  पी०  बड़वानी  के  सभापतित्व  में  एक  समिति  नियुक्त  की  थी  ।

 श्री  भ्रडवानी  बम्बई  के  सेवा  निवृति  उद्योग  निर्देशक  थे  ।  इस  समिति  ने  शिल्पकारों  की

 उन्होंने आवश्यकताओं  का  अनुमान  लगाया  |  उनका  अनुमान  बहुत  अधिक  था  |

 रिंग  स्नातकों  उपाधि धारियों  के  सम्बन्ध में  कोई  अनुमान  नहीं  लगाया |

 इस लिये  इस  समिति  के  प्रतिवेदन  कुछ  गलतफहमी  पैदा  हुई  है  |

 mast  सम्बन्धी  कुछ  समाचार  प्रिया  में  प्रकाशित  हुये  परन्तु  वे  सब  निराधार

 हैं  ।  भारत  सरकार  ने
 तो  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त में  इंजीनियरिंग  कर्मचारियों

 की  आवश्यकताओं  का  ata  लगाने  के  लिये  केवल  इंजीनियरिंग  कर्मचारी  समिति  की

 स्थापना  की  थी I  अब
 योजना  आयोग  अरन्य  सर्वेक्षण

 के  लिए  झ्राकड़े  एकत्र  कर  रहा
 आयोग  द्वारा  नया  प्रनुमार ष्व्न  लगाने  में  कुछ  समय  लगेगा  |



 २१  मैचों  geus  सामान्य  आयव्ययक  म्रनुदानों  की  मांगें  Rho 8

 अरब  में  प्राविधिक  शिक्षा  के  स्तर  सम्बन्धों  विकास  को  लेता हूं  ।
 प्राविधिक  दिक्षा

 की  समस्या  का  सार यह  है  कि  तीन  वस्तुप्रों  व्यवस्था  होनी  समुचित

 समुचित  सामान  wie  समुचित  शिक्षक  कर्मचारी  अ्रखिल  भारतीय  प्राविधिक  दिक्षा

 परिषद  ate उस  की  क्षेत्रों  समितियों  ने  देश  की  प्रत्येक  प्राविधिक  संस्था  का  व्यापक

 परीक्षण  किया  है  ।  इस  में  सभी  प्रकार  को  ग्रसित  केन्द्रीय  सरकार  विश्वविद्यालयों  की

 गेर  सरकारो  न्यासों  को  cea  श्री  जाती हैं  ।  उन्होंने  इन  संस्थापकों  के  सुधार  के

 लिए  waft  श्रावश्यकताश्रों  का  अनुदान  लगाया  इस  के  प्रतिवेदन  के  अनुसार

 सरकार  ने  उन  संस्थापकों के  लिये  भ्रमणी  वित्तीय  सहायता  की  व्यवस्था  कर  दी  है  ताकि  उनका

 स्तर  समुचित  तौर से  ऊंचा  हो  सके  ।

 स्नातकोत्तर  पाठयक्रमों के लिए  १९४७  से  पूर्वे  कोई  व्यवस्था  नहीं  थी  अब  देश  भर
 x

 में  कई  एक  संस्थापकों  में  वे  सुविधायें  भी  प्राप्त  हो  रही  हैं  ।  इस  में  सभी  प्रकार  रक

 इंजीनियरिंग  सम्बन्धी  विषयों  की  व्यवस्था है
 ।  इस  प्रकार  के  स्नातकोत्तर  अध्ययन

 और  गवेषणा  के  लिए  छात्र वृतियों  की  भीਂ  व्यवस्था  है  ।  इन  छात्र वृतियों  का  लाभ  इस

 समय  विभिन्न  संस्थापकों  के  yoo  स्नातकोत्तर  विद्यार्थी  उठा  रहे  हैं  ।  १९६१  में  gow

 से  अधिक  विद्यार्थियों  को  भर  afr  गवेषणा  के  लिए  छात्रवृत्तियां  दी  जा  रही  हैं  ।

 इस के  ग्र ति रिक्त  केवल  गवेषणा  कार्य की  भी  छात्रवृति है  ।  गत  सात  आठ  वर्ष  में
 गवेषणा  छात्र वृतियों  के  कार्यक्रम  का  विस्तार  होता  रहा  है  ।  राज  ६८०  छात्रवृत्तियां देश
 के  विभिन्न  केन्द्रों को  दी  जा  रही  है  यह  छात्रवृति  २००  रुपये  प्रति  मास  कीਂ हैं  शरर  तीन

 वर्ष
 के  लिये  दीਂ  जाती  हिताय  पंचवर्षीय  योजना  में  ८००  छात्र वृतियों का  लक्ष्य  है  ।

 इन  छात्र वृतियों  के  अतिरिक्त  राष्ट्रीय  गवेषणा  छात्र वृतियों  at  PEUS—YE  म

 बढ़ा  कर  Vaso  करने  का  भीਂ  प्रस्ताव है  ।  इस  छात्रवृति  कीਂ  राशि  ४००  रुपये  मासिक

 होगी  कौर  बहुत  उच्चकोटि  के  विद्यार्थियों को  दीਂ  जायेंगी  जो कि  डाक्टरेट  पश्चात  ही

 गवेषणा  करने
 के  इच्छुक  हैं  ।

 श्री
 में

 अन्य
 प  की  प्रयोग  प्राता  हूं  ।  कलकत्ता  कके श्री  मुकर्जी  का  कहना है  कि  ५११

 प्रशिक्षित  इंजीनियरों  कीः  at  नौकरीਂ  दिलाऊ  कार्यालय  में  पड़ी  दौर वे  नौकरी  की

 प्रतीक्षा  कर  रहेगें  कल  कुल  ooo  इंजीनियर  प्रति  वर्ष  निर्माण  कर  रहे

 ह  यहां  तक  कि शर  उन्हें  नौकरी  प्राप्त  करने में  कोई  शभ्रसुविधा  नहीं  होतीਂ  ।

 खड़गपुर  की  भारतीय  प्रविधि  शिक्षा  संस्था  की  परीक्षा  देते  ही  विद्याथियों  को  नौकरी

 की  tame  हो  जाती है  ।  इन  बेकार  इंजीनियरों  का  इस  प्रकार  बेकार  रहने  का

 कछ  कारण  होगा  ,  यह  भी  हो  सकता  है  wet  पसन्द  का  wear add
 कांता  केअनुसार  स्थान  प्राप्त  न हुमा  हो ।  यह  शिकायत कीਂ  गयी  fe  खड़गपुर  की

 संस्था में  लाखों  का  सामान  व्यर्थ  पड़ा है  ।  वहां नई  इमारत  बन  रही  उस  के  बनते  ही

 इस  सारे  सामान  का  प्रयोग  हो  जायगा  ।  यह  भी  कहा  गया  है  कि  इस  संस्था  का  प्रदेश

 संस्थाओ ंके  मुकाबले  में  खर्चें बहुत  भ्रमित  है  ।  यहां  देश  की  अन्य  के  मुकाबले में

 कर्मचारी  भी  अ्रघिक  मेरा  कहना  है  कि  खड़गपुर  की  संस्था  एक  wage  संस्था  है

 झर  इसे  संसार के  भागों  में  चल  रही  संस्थानों  के  अनुरूप  चलाया  जा  रहा  जैसे

 fe  अमेरिका  की  मासाचूसटस  प्राविधिक  स्विटजरलैंड  क  संघ  प्राविधिक  संस्था

 इत्यादि  ।  इस  के  अतिरिकत  गवेषणा  we  स्नातकोत्तर  व्यवस्था  वाली  संस्था  में  शिक्षक

 झर  विद्यार्थी  का  अनुपात  कम  ही  होना  चाहिए  ।  खड़गपुर  में  यह  अनुपात  ६:१ का  है  ।
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 कलकत्ता  विश्वविद्यालय में  जहां कई  गवेषण  विभाग  वहा  शिक्षक-छात्र

 matter  में  यह  Q:v  है  ।
 इसलिए  खड़गपुर  में  शिक्षक  अधिक  हैं

 यह
 बात  निराधार  ही  प्रतीत  होती है

 ्

 द

 माननीय  सदस्य  श्रीमाथी  ने  वैज्ञानिक  नीति  पर  प्रधान  मंत्री  क  संकल्प का  उल्लेख  कि मि

 यह  जानना  चाहा  कि  इस  नीति  को  कौन  सा  मंत्रालय  कार्यान्वित  करेगा  |  वास्त

 इस  नीति की  कार्यान्वित  के  बारे  में  mit  ब्योरेवार  कछ  नहीं कहा  सकता

 तो  भारत  सरकार  इसके  लिये  उत्तरदायी  हैं  ।  शिक्षा  मंत्रालय  ही  वैज्ञानिक  कर्मचारियों

 :
 सम्बन्धित  रेलवे  सूचना तथा  परिवहन  खाद्य

 तथा  ये  सभीਂ  मंत्रालय  का  इस  समस्या  सम्बन्ध है  |  इसलिए ये  मंत्रालय

 are  सामूहिक  तौर पर  भारत  सरकार  .  उस  के  कार्यान्वित  किये  जाने  के  लिए  उत्तरदायी  है  ।

 श्री  माथुर ने  यह  सुझाव  भी  दिया  कि  खड़गपुर  कौर  बम्बई  में  जो  संस्थायें

 पिछड़े हुये
 क्षेत्रों

 में
 स्थापित

 करना  चाहिए
 ।

 परन्तु  खेद  है  कि  हम  उन  से  सहम

 नहीं  ।  इन  संस्थानों  की  स्थापना के  लिए  यह  बहुत  झ्रावश्यक  है  कि  उन  के  पास  बड़े  बड़े  उद्योग

 ताकि  छात्र  उन  उद्योगों  में  जा  कर  समुचित  ज्ञान  प्राप्त कर  सकें  जिन  में  उन्होंने  भवि

 में  काम  करना  है

 पुश्तो स०  झ्०  बुर्जों  (  :  में  एक
 स्पष्टीकरण  चाहता  में  मंत्री

 महो

 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  ऊंची  प्राविधिक  शिक्षा  के  लिए  कानपुर  में  किस  तथा

 ट संस्था  स्थापित  की  जा  रही  है  ।  wat  तक  तो उस  के  लिए  किसी  स्थान का  निश्चय  भी

 गया  यद्यपि  इस  के  लिए  २  करोड़  रुपया  स्वीकृत किया  जा  चका  है  इस  सम्बन्ध

 में  स्थिति  जानना  चाहता  हूँ  ।

 १  थी  म०  पो ०  दास  :  यह  कहना  गलत  है  कि  उस  के  लिए  कोई  eam  fate
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 नहीं  जी  सका  |

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  निश्चय  कर  चुकी
 मारे  भ्र विकारी  उस  स्थान  का  निरीक्षण  भी  कर  जाये  |

 के
 उस  स्थान  के  लिए

 मति  दे  दी  गई  है  |  परन्तु  उस  सम्बन्ध में  में  निश्चित नहीं  हम  प्र

 wee  fe  शीघ्रातिशीघ्र  कानपुर में  ऊंची  प्रविधि  शिक्षा  संस्था  को

 कया  जाय  जहां  क  कि  मर  सदस्य  प्रतिनिधि  हें  ।

 बैज्ञाभिक  गवेषणा  के  क्षेत्र  में  की  गतिविधियां तीन  श्रेणियों  में  विभाजित  ः

 +  |
 यह  कि  वैज्ञानिक  तथा  ऑद्योगिक  गवेषणा  परिषद  स्थापना

 उसी देख  भाल  है  ।  दूसरी  निजी  वैज्ञानिक  संगठनों को  झा थिक  सभासदता  बना
 | & जैसा  कलकते  की  भारतीय  विज्ञान  निर्माण  sand की  बोस

 ्  भारतीय  विजन  कांग्रेस  बीरबल  साहनी  तथा  इसी  प्रकार  की  न्य  संस्थान

 है  |  मेंने  इसका  इसलिए उल्लेख  किया  क्योंकि  प्रश्नों के समय भी इस के  समय  भी  इस  प्रकार के

 PEKW—YUG  के झ्राथिक  वर्ष में  इन  गैर  सरकारी  संस्थानों  को मामलें  उत्पन्न हुये  थे  ।

 ६  लाख  रुपये  की  झरा्थिक  सहायता
 दी

 जायेगी
 ।

 झर  PEXK—-KE FH के  आगामी

 व्ययक म  ३२.  ५
 लाख  की  व्यवस्था  की  गयी  है

 ।  वैज्ञानिक
 तथा  औद्योगिक  गवेषणा

 नए

 मूल  अंग्रेजी  में
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 परिषद्  १९४२  में  स्थापित  की  गयी  थी  ौर  प्रथम  राष्ट्रीय  प्रयोगशाला  स्थापना

 REYo  PEYo  से  LEV. में  की  गयीਂ  राष्ट्रीय  रसायन  प्रयोगशाला  पूना  ।

 तक  के  सात  वर्ष  में  प्रयोगशाला  जो  की  संख्या  १८  तक  पहुंच  अभी  हाल

 ही  में  तीन  श्र  प्रयोगशाला यें  ae  करने  का  निर्णय  किया  गया  है
 ।

 यह  शीघ्र ही  स्थापित

 होन  ad  प्रयोग  शाखायें  ह्  aha  यान्त्रिक  गवेषणा  दुर्गापुर

 (
 ं
 पश्चिम  बंगाल  जन  स्वास्थ्य  गवेषणा  कौर  झा साम  क्षेत्रीय  संस्था

 है  ।

 इस  परिषद के  कार्य  के  सम्बन्ध  में  कुछ  समालोचना  की  गयी है  ।  मेंरे  पास  कोई

 दूसरा मागं  नहीं  केवल  यही है  कि  में  परिषद् a  कुछ  कार्यवाहियां  माननीय  सदस्यों  के

 समक्ष  रख ।  योजना को  कार्यान्वित  करने की  दिशा  की ग्र किये जा रहे किये  जा  रहे

 राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं
 के  कार्य का  उल्लेख  भी  कुछ  सदस्यों  ने

 किया
 में  भ्रापको

 संक्षेप  में
 बताऊंगा  कि  योजनाओं

 के  सम्बन्ध  में  इन राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं  ने  क्या  क्या

 किया है

 गवेषणा का  कार्य  जिस  के  परिणाम  कोयला खान  उद्योग  के  विस्तार के

 aga  हीਂ  लाभदायक  सिद्ध  हुये  कौर  इस  की  सहायता  से  ही  ३  लोहा

 और  इस्पात के  कारखाने  खोले  गये  भिलाई  की  वायु  भट्टियां  शौर  इस्पात

 परियोजनाओं  निसार  से  चलाएंगी  वह  सब  जमशेदपुर

 art  प्रयोगशाला की  गवेषणा  का  ही  परिणाम  है  ।  यह  मूल  भूत  ae  जो  कि

 भारत  की  राष्ट्रीय  प्रयोगशाला ग्र ों में  से  एक  नें  किया  है  तीन  इस्पात  संयंत्रों  के  सम्बन्ध

 में  कोई  भी  लोह  वयस्क तथा  aa  डोलोमाइट ae  ऊष्म  सह  सामग्री के  सम्बन्ध

 में  बड़ी  सन्तोषजनक गवेषणा  कीਂ  गयी  है  रूरकेला  इस्पात  संयन्त्र  में  प्रयोग  की  जानेਂ

 वाली  ढलाई  की  रेत  सम्बन्धी  बड़ीਂ  सन्तोषजनक  गवेषणा  की  गयी  है  ।  इसी

 इस्पात  संयन्त्र  के  काम  में  प्लान  वाले  भी  इस्पात  निर्माण  कार्य  ठीक  ढंग  से  हुये

 भ्रमरी  संयन्त्र  जो  कि  aa  वहां  चालू  भी  है  इस  का  रूपांकन  धातु  प्रयोगशाला

 मे ंही  किया  गया  था

 कोयला  संमिश्रण  करनें  तथा  कोयला  धोने  के  महत्वपूर्ण  कार्ये  केन्द्रीय  ईंधन  गवेषणा

 भील गोरा  में  किये  गये  इन  से  पता  चलता  है  कि  कोयले  दो  गुना

 कार्य  लिया  जा  सकता  है  ।  कोयले की  धुलाई  के  चार  केन्द्रीय  संयत्र  लगायें
 जा  रहे  हें

 उनका  मुख्य  आधार  केन्द्रीय  ईधन  गवेषणा  संस्था की  गवेषणा  है  ।

 पश्चिमी  बंगाल  सरकार  की  दुर्गापुर  कोक  भट्टी  परियोजना  केन्द्रीय  ईंधन  गवेषणा

 संस्था  ने  तैयार  की  शौर  वह  संस्था  इस  परियोजना  की  क्रियान्विति  में  सहायता

 भी  दे  रही है  ।  इस  संस्था
 ने

 नेवेली  लिग्नाइट  परियोजना  के  प्रविधि

 की  भी  जांच  की  थी  ate  परियोजना  की  रूप  रेखा  तैयार  करने  के  लिए  प्राविधिक

 झांकने  एकत्र  किये  थे  ।

 काच  कौर  कुंभकारी  गवेषणा  संस्था  ने  बची  खुची  अभ्रक  की  धूलि से
 शामक  ईटें  तैयार  करने

 की
 एक  प्रक्रिया  का  sade किया  शौर  इन  ईटों को ~

 अधिकतर  भिलाई  के  इस्पात  के  कारखानें  में  प्रयोग  किया  जाएगा ।
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 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  मुकर्जी  ने  सी०  एस०  भाई  कार  के  विरुद्ध  आरोप  लगाते

 हुए  यह  कहा था  कि  एक  विशेष  वर्ष में  alo  एस०  श्राई०  ग्राम  का  कुल  व्यय तो  कम  हो

 था  किन्तु  प्रशासन  सम्बन्धी  व्यय  बढ़  गया  उन्हें  पूंजीगत  व्यय  कौर  प्राप्तांक

 में  गड़बड़  कर  दी  उन्होंने  जो  कुछ  कहा  है  वह  गलत  है  ।  में  जो  ग्रां कडे

 बताऊंगा  उस से  उन्हें  विश्वास हो  जाएगा  |  PENI-UY  में  सी०  एस०  भाई  कार  का
 =

 RX
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 था  कौर  पूंजीगत  व्यय  red  लाख  रुपये  का  था  क्योंकि

 कोई  भवन  बनाया  जा  रहा  था  ।  इस  प्रकार  कुल  व्यय  ¥eR  लाख  रुपये  हुआ
 ।

 वर्ष  made  व्यय  १५१  लाख  रुपये  से  बढ़  कर  १६९  लाख  रुपये  हो  किन्तु

 गत  व्यय  Sime  से  घट  कर  १९  लाख  रुपये  रह  गया  ।  इस प्रकार  कुल  व्यय  पूर्व ः
 aq  a  कम  PEYR—-UY  में  कुल  व्यय  १९४५  लाख  रुपये  था  जब  fe  अगले

 ay  व्यय  १८८  लाख  रुपये  किन्तु  इस  का  कारण  पूंजीगत  व्यय की  कमी

 श्री  मुकर्जी  ने  एक  इंजीनियर  कौर एक  विधि  अधिकारी  नियुक्त  किये  जाने
 का

 उल्लेख  किया  था  इंजीनियर  की  नियुक्ति नई  नहीं है  ।  दो  पदों  पर  अर्थात  एक

 वास्तु  अ्रभियंत्रक  के  ate  दूसरे  इंजीनियर  के  पदों  पर  दो  व्यक्ति  नियुक्त  किये गये  थे  ।
 ये  दोनों  व्यक्ति  पद  त्याग कर  कहीं  शोर चले  गये  थे  कौर उन  के  स्थान  पर  हम  ने  एक

 इंजीनियर  नियुक्त  कर  लिया  |  अब  श्री  मुकर्जी  जी  ने  जो  व्यय  बढ़ने  का

 आरोप  लगाया है  उस की  बजाए  हम  ने  कुछ  बचत  ही  की  थी

 उन्होंने  कहा  कि  विधि  पदाधिकारी  की आवश्यकता  है  ।  सी०  एस०  भाई  शआर०
 के

 उपनियमों  कौर  विनियमों  के  अनुसार  केवल  वे  मामले  भारत  सरकार  के  विधि
 जो  इस  राशि  से मंत्रालय  को  भेजे  जा  सकते  हैं  जो  2¥,000  रुपये  से  भ्रमित  के  होते हैं  |

 कम  के  मामले होते  हैं  उन  का  निर्णय  सी ०  एस०  भाई  आर०  को  करना  पड़ता  है  |  इस  के

 अतिरिक्त  विधि  मंत्रालय  को  फाइलें  भेजते  हुए  हमें  उन्हें  ऐसा  बनाना  होता  है  जिस से

 विधि  मंत्रालय  उन्हें  सुगमता  से  निबटा  सके  क्योंकि  सी ०  एस०  झाई०  कार  के  अघिकतर

 पदाधिकारी  ठेके  के  आधार  पर  काम  करते  हैं  इस  लिए  एक  कानून  जानने  वाले  अधिकारी

 की  आवश्यकता है

 श्री  मुकर्जी  ने
 यह  भी  कहा  कि  सी०  एस०  भाई  कार  के  परीक्षित  लेखे

 सभा  पटल  पर  नहीं  गये  ओझल  EXE  से  पु  सी०  एस०  आई  ०  आर  के

 करने  के उप-नियमों  के  शभ्रनुसार  महालेखा पाल  केन्द्रीय  लेखा  परीक्षा

 प्रतिवेदन  केन्द्रीय  सरकार को  भेजा  करता  था  उन  प्रतिवेदनों  को  सभा-पटल  पर

 की  कोई  प्रक्रिया  नहीं  थी  ।  किन्तु  अप्रैल  PaXg  के  gear  उक्त  नियमों

 नियमों  को  बदल  दिया  गया  शौर  अरब  यह  उपबंध  किया  गया है  कि  संस्था के  लेखें  नियंत्रक

 तथा  महालेखापरीक्षक  द्वारा  प्रमाण  सहित  कौर  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  सहित  प्रतिवर्ष

 केन्द्रीय  सरकार  को  भेजने  चाहिये  कौर  सरकार  उन्हें  संसद के  दोनों  सदनों  में  पटल  पर

 रखवायेगी  ।.  में  समझता  हूं  कि  श्री  मुकर्जी  ने  गलत  वक्तव्य  दिया है  ।



 २१  geyus  सामान्य  श्रायव्ययक--ग्रगुदातों  की  मांगें  BEod

 हरिशचन्द्र  माथुर  (  :  किसने  ये  नियम  बनाये  थे  और क्या  उन्हें  सभा-पटल

 पर  रखा  गया  था  ?

 Fatt  स०  Alo  सी०  एस०  भाई  आर ०  के  शासक  निकाय ने  इन  नियमों  को  बदला

 था  ।  शासक  निकाय  के  प्रधान  मंत्री  हैं  शौर  उपप्रधान  दिक्षा  मंत्री  ।  सी०  एस०  भाई

 आर  के  कार्यपालक  अधिकारी  अर्थात  महानिदेशक  को  भारत  सरकार  नियुक्त  करती  है  ।  इसके

 अतिरिक्त  वित्त  मंत्रालय  के  एक  अ्रधिकारी का  सम्बन्ध  सी ०  एस०  आई०  आर  से  है  जिस  सलाह
 के

 बिना  व्यय  की  योजना  नहीं  बनाई  जा  सकती  ।  यह  कहना  गलती  होगा  कि  भारत

 कार  दिक्षा  मंत्रालय  का  सी०  एस०  कराई  कार  पर  कोई  नियंत्रण नहीं  है  ।

 एक  श्र  बात  है  जिसका  सम्बन्ध  सभा  के  माननीय  सदस्यों  में  से  एक  से  है  ।  श्री स०  मृ०

 बनर्जी ने  सी  ०  एस०  आई ०  करार  के  कर्मचारी  संघ  भारत  सर्वेक्षण  विभाग  के  कर्मचारी  संघ

 के  बारे  में  एक  कटौती  प्रस्ताव  दिया  है  ।  सी०  एस०  कराई  करार  पर  लागू  होने  वाले  सरकारी

 नियमों के  अनुसार  सेवा  संस्था  अथवा  संघ  को मान्यता  देने  के  लिये  दो  शर्तें  पूरी  करनी  पड़ती

 हूँ  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय :  माननीय  उपमंत्री  को  we  भाषण  समाप्त  करना  चाहिये  क्योंकि

 माननीय  सदस्य  बोलने  के  लिये  उत्सुक  हैं  |

 श्रे  म०  मो०
 दास

 :
 में  एक  मिनट  में  समाप्त  करने  वाला  हूं  ।  वे  दो  शर्तें  यह  हैं  कि  पहले

 तो

 सन् धरा  या  संघ  एक  ही  श्रेणी  के  कर्मचारियों  का  होना  चाहिये ।  श्रेणी  ३  श्र
 ४

 के  कर्मचारी मिल
 कर  एक  संघ  नहीं  बना  सकते  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  बाहर  का  कोई  भी  व्यक्ति  पदाधिकारियों

 की  अनुमति  के  बिना  न  तो  सदस्य  होना  चाहिये  शौर  न  ही  पदधारी ।  में  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 करने  वाले  सदस्य  को  बता  देना  चाहता  हूं  कि  जब  तक  ये  शर्ते  पूरी  न  को  जायें  हम  कुछ  भी  नहीं
 कर  सकते  ।

 श्री  स०  म०  बनर्जी  :  यह  बात  इसलिये  उठाई  जा  रही  है  कि  में  विरोधी  पक्ष  का

 होते  हुये  उस  संघ  का  प्रधान  हूं  भ्र न्य था  केन्द्रीय  कर्मचारियों  के  कुछ  संसद्  सदस्य  प्रधान  हैं
 ?

 श्री  स०  मो०  मेरा  माननीय  सदस्य  से  निवेदन  है  कि  वें  सी
 ०

 एस०  भाई

 के  नियम  पढ़ें
 ।

 यदि  उन्हें  कुछ  सन्देह  है  तो  वे  किसी  भी  समय  मुझ  से  मिल
 कर

 बातचीत  कर
 सकते  हें  श्र  में  बात  स्पष्ट  कर  दूंगा |

 श्रीराम  के  सदस्य  श्री  हेम  बरुआ  ने  सी  ०  एस०  शराब  करार
 ०

 के  महानिदेशक  की  प्रो

 गत
 निर्देश  करते  हुये  कहा  था  कि  मुझे  पता  लगा  कि  परिषद्  का  महानिदेशक विद्युत

 नियरिंग में  बी०  एस०  ato है  ।  यदि  ऐसा  है  तो  क्या  हम  किसी  ख्यातिप्राप्त  अनुसंधानकर्ता  को

 नहीं  लगा  सकते  |

 यह  समझा  जा  सकता  है  कि  इस  वाक्य  द्वारा  एक  बड़े  पदाधिकारी  को  संसद के  सामने

 गिराने  का  प्रयत्न  किया  गया  है  ।  यह  भझ्रनुचित  अन्यायपूर्ण  और  भ्रनापेक्षित है  कि  कोई  सदस्य  किसी
 पदाघिकारी  की  व्यक्तिगत  बातों  का  इस  प्रकार  उल्लेख  करें  ।  हमारे  संविधान  के  aia

 किसी  पदाधिकारी
 को

 सभा  में  आकर  भ्र पने  व्यवहार  का  स्पष्टीकरण  देनें  की  तय  नहीं  है  ।

 यहां  हमें  माननीय  सदस्यों  की  बातों  को  सम्मानपूर्वक  भ्र  धोये  से  सुनना  पड़ता  है  ।  यह  प्रक्रिया

 भ्रनुचित  है  .

 मूल  अंग्रेजी  में



 BEog  सामान्य  श्रायव्ययक--झनुदानों  की  २१  gays

 महोदय  :  यह  कहने  का  शभ्रधिकार मुझे  है  ।

 श्री  Ho  मो ०  दास
 :

 सी
 ०

 एस०  कराई  io  का  महानिदेशक एक  अनुभवी  व्यक्ति

 है  at  वह  कुछ  भ्न्तर्राष्ट्रीय  समितियों  का  सभापति  भी  है  ।  वह  अ्रखिल  विश्व  प्रोद्योगिकी

 में  विख्यात  विद्वान  है  ।  वह  बहुत  वर्षों  तक  इस  देश  की  प्रमुखतम  संस्थाओं में  से  एक

 भारतीय  विज्ञान  संस्था  का  निदेशक  रहा  है  ।  बस  में  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं
 कि  वह  इस

 पद

 के  लिये  पात्र है  ।

 में  ग्राहकी कृपा  के  लिये  श्राभारी  हूं  और  माननीय  सदस्यों  को  भी  धन्यवाद  देता  हूं
 कि

 उन्होंने  मुझे  शान्तिपुवेंक सुना  ।

 श्री  बेरो  निर्देशित-प्रांगल  :  मेरे  कटौती  प्रस्ताव  का  उद्देश्य  यह  है  कि

 माध्यमिक  शिक्षा  के  प्रयोग  द्वारा  प्रस्तावित  म्रध्ययन  की  योजना  में  जिन  परिवर्तनों  का  सुझाव

 माध्यमिक  दिक्षा  के  अखिल  भारतीय  परिषद्  ने  दिया  है  उन  पर  चर्चा  की  जाये  क्योंकि यह  सभा

 ऐसी  चर्चा  के  लिये  उपयुक्त  है  ।

 मेरा  विद् वास है  कि  यदि  उक्त  परिवर्तनों  को  मान  लिया  जाये  तो  माध्यमिक  शिक्षा  का

 सारा  ढांचा  ही  उखड़  जायेगा  ।

 माध्यमिक  शिक्षा  आयोग  में  विख्यात  शिक्षा  विशारद  थे  शौर  उन्होंने  जो  योजना  रखी  थी

 वह  दिक्षा  के  मान्य  सिद्धांतों  के  आ्राधार  पर  थी  ।  माध्यमिक  दिक्षा  के  अखिल  भारतीय  परिषद्

 ने  उसमें  एक  मूल  परिवर्तन  का  सुझाव  दिया  है
 ।

 उन्होंने  कहा  है  कि  दसवीं  कक्षा  समाज

 विज्ञान  कौर  सामान्य  विज्ञान  पढ़ाना  चाहिये  कौर  प्रत्येक  छात्र  को  श्रनिवायं  रूप

 से  तीन  भाषियों  का  भ्रध्ययन  करना  चाहिये  ।  माध्यमिक  शिक्षा  aah  का  सुझाव  यह  था  कि

 ४
 वर्ष  का  पाठ्यक्रम  होना  चाहिये  कौर  उसमें  समाज  सामान्य  दो  भाषायें

 तथा एक  शिल्प  होना  चाहिये  ।  परिषद्  का  मत  है  कि  तीन  वर्ष  का  पाठ्यक्रम होना  चाहिय े।

 इस  पर  मुझे  आपत्ति  नहीं  क्योंकि  केन्द्रीय  शिक्षा  मंत्रणा  ats  के  सुझाव  के  अनुसार  इस  शिक्षा  क्रम

 का  स्तर  इंटरमीडियेट  के  प्रथम  वर्ष  के  समान  होगा  न  कि  आयोग  द्वारा  बताये  गये  द्वितीय  वर्ष

 के  स्तर  के  बराबर  ।  परन्तु  मुझे  तीन  भाषियों  के  सिद्धांत  पर  आपत्ति  है  ।  डा०  बिल्डर  पेनफील्ड

 ने  कहा  हैकि
 ४

 से  १०  वर्ष  की  जरायु  तक  लड़के  तीन  भाषायें  पढ़  सकते हैं  fag मेरे
 देवा में  ३००  भारतीय  स्कूलों  से  है  ।  पिछले वर्षों  से  हम  तीन  wet

 के  लिये  प्रयोग  कर  रहे  हें  ।  हम  पांचवीं  कक्षा  में  तीसरी  भाषा  पढ़ाना  आरम्भ  करते  हैं  किन्तु

 नवम  कक्षा  में  दो  भाषाय  रहने  देते  हैं  इस  प्रकार  प्रयोग  सफल  सिद्ध  gate  मेरा  निवेदन

 है  कि  उच्च  माध्यमिक  शिक्षा  में  दो  ही  भाषायें  रहने  देनी  चाहिये  ।  प्रारम्भिक  शिक्षा  में  तीन

 भाषायें रखी  जा  सकती  हैं  ।

 परिषद्  का  मत  है  कि  तीनों  वर्षों  में  समाज  सामान्य  विज्ञान  तौर  गणित  पढ़ाया  जायें

 किन्तु  यह  सुझाव
 न

 केवल  आयोग  के  विरुद्ध  है  वरन्  परिषद्  की  विशेषज्ञ  समिति के  सुझाव  के  भी

 विरुद्ध  जिसमें  उन्होंने  कहा  था  कि  दसवीं  कक्षा  में  इन  सब  विषयों  को  पढ़ने  के  लिये  समय  नहीं

 रहेगा  ।  परिषद्  का  सुझाव  यह  है  कि  प्रत्येक  छात्र  को  दस  विषय  पढ़ने  होंगे  ।  सामान्य

 भारतीय  के  लिये  यह  संभव  नहीं  होगा  ।
 इतने  सारे  विषयों  के  अध्ययन  के  लिये  पर्याप्त  समय ———

 अंग्रेजी  में



 २१  १९५८  सामान्य  अयव्ययक--श्रनुदानों  की  मांगें  Reo

 नहीं  दिया  जा  सकेगा  |  फिर  यद्यपि  afar  भारतीय  परिषद  की  ऐसी  सिफारिश  नहीं  हो  तो  भी

 दो  परीक्षा  बोले  इन  दस  विषयों में  €  की  परीक्षा  बाहर  से  करवा  रहे  हैं  ।  आयोग ने  तो  परिणामों

 दि
 बारे में  यह  कहा है  कि  आजकल  की  परिस्थितियां  परीक्षाओं  पर  alas  बल  देने

 के  विरुद्ध
 तर  ।

 परीक्षा त्न ों  के  सम्बन्ध  में  परिषदों  कौर  गोष्ठियों  के  होने  पर  भी  हम  उसी  स्थान  पर

 पहुंच  गये  हैं  जहां  से  हम  चले  थे  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  मंत्री  जेसे  श्रुति  व्यक्ति  मेरी

 सिफारिश  को  मान  कर  पश्चिमी  बंगाल  के  माध्यमिक  शिक्षा  बो  द्वारा  अपनाये  गये  ढंग  को  लागू

 करने  के  लिये  तैयार  होंगे  ।  वे  प्रत्येक  दर्जे  में  कुछ  विषयों  को  छोड़ते  जाते  हैं  और  इन  व्ययवर्तेक

 विषयों  श्र  व्यक्तित्व  निर्माण  का  सिद्धान्त  बना  रहता  है  ।  राज  स्पूतनिक के  युग  में  मुझे

 सर  व्हाइटहेड के  शब्द  याद  जाते  हैं  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  प्रशिक्षित  प्रतिभा  का  सम्मान  न  करने
 वाली  जाति  स्वधा  समाप्त  हो  जायेगी  ।

 श्री  बीरबल  सिह  )  माननीय  उपाध्यक्ष  महोदय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  को  fas  दस  मिनट  में  ही  समाप्त  करना  है  ।

 श्री  प्रबल  fag  म  उपाध्यक्ष  राज  हम  शिक्षा  शर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  के

 अनुदानों  के  सम्बन्ध  में  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 शिक्षा  का  विषय  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  विशेषकर  जब  कि  हमने  wet  देश  में  जनतांत्रिक

 शासन  स्थापित  किया  है  तब  तो  हमको  जनता  की  दिक्षा  की  शर  विशेष  जोर  देना  है  ।  इसलिये

 शीराज़  जनता  की  दिक्षा  शर  प्रारम्भिक  शिक्षा  का  देश  में  बड़ा  महत्व  है  ।  हमारे  संविधान  की

 vyat  धारा  में  यह  कहा  गया है  कि  संविधान  स्थापित  होने  के  दस  बरस  के  भ्रमर  देश  में  निःशुल्क

 श्र
 सर्वे  सुलभ  अ्रनिवायं  शिक्षा  का  प्रबन्ध  किया  जायेगा  ।  जिस  समय  हमारे  देश  में  स्वतंत्रता

 स्थापित हुई  उस  समय  ६  वर्ष से  १४  वर्ष  तक  की  उम्र  के  विद्यार्थियों  में  से  केवल

 ३६.३  प्रतिशत  स्कूलों  में  जाते  थे  ।  जिस  समय  पहली  पंचवर्षीय  योजना  प्रारम्भ

 हुई उस  समय  ऐसा  विचार  था कि  ६  से  १४  वर्ष  के  बालकों  में  से  CS LY ५  प्रतिदिन

 स्कूलों  में  जाते  तोः  उस  समय  यह  अनुमान  था  कि  जनता  का  पूरा  सहयोग  रहे  तो

 योजना के  तक  पांच  बरस  में  यह  संख्या  बढ़  कर  ६०  प्रतिशत तक  हो  जायेगी  लेकिन  कुछ

 इस अनुमान में  गलती  थी  ।  वास्तव में  सन्  PEYo—¥  में  इन  बालकों का  ४२  प्रतिशत ही  स्कूलों
 में  जाता था  कौर  पहली  पंचवर्षीय योजना  में  जो  काम  उसके  फलस्वरूप  यह  संख्या  ५१

 प्रतिशत  तक  पहुंच  यानी  पांच  वर्षों  में  प्रतिदिन  की  वृद्धि  हुई  ।  इस  प्रकार
 जो  ६०  प्रतिदिन

 की
 ara  थी  वह  ५१  प्रतिशत तक  ही  रह  गई  ।

 अब जो  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  बनी  है  उसमें पहली  योजना  की  अपेक्षा  प्रारम्भिक  दिक्षा के

 लिये कम  धन  रखा  गया  इसलिये  अरब  ऐसा  मालुम  पड़ता  है  कि  जो  दस  बरस  के  अन्दर  प्रारम्भिक

 शिक्षा  भ्रनिवा्य  करने  का  विचार  था  वह  तो  समाप्त  हो  गया  ate  अरब  जो  योजना  कमीशन  ने

 विचार  किया  है  ate  गवर्नमेंट  ने  भी  जो  विचार  किया  है  उससे  मालूम  होता  है  कि  तीसरी

 वर्षीय  योजना  के  समाप्त  होने  तक  ६  से  ११  बरस  तक  के  बच्चों  की  स्कूल  जाने  की  संख्या  ६४

 प्रतिशत तक  हो  सकेगी  ।
 तो  यह  प्रबन्ध  तीसरी  योजना  के  तरन्त  तक  ६  से  ११  वर्ष  तक  की  थि

 के
 बच्चों  के  लिये  प्रो  १४  वर्ष  तक  को  जरायु  के  बालकों के  लिये  शायद  तीसरी  योजना  में

 भी
 कुछ  न  हो  सकेगा  ।

 412
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 इसके  अलावा  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  प्रारम्भिक  दिक्षा  का  प्रबन्ध  गवर्नमेंट  की  तरफ

 से  हो  रहा है  लेकिन  उससे  पहले  की  उम्  के  बच्चों  की  शिक्षा  का  कोई  प्रबन्ध  नहीं  है  ।

 विज्ञान  विज्ञापनों  का  विचार  है  कि  पांच  वर्ष  तक  के  बालक  जितना  सीख  लेते  हैं  उतना  वह  १५

 बीस  वर्ष  में  भी  नहीं  सीख  सकते  ।  लेकिन  हमारा  शिक्षा  मंत्रालय  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  भी  नहीं कर

 रहा  है  ।  कुछ  ध्यान  इस  तरफ  है  लेकिन  वह  बहुत  कम  है  ।  हमारे  देश  में  सन्  १६४५-४६

 में  सारे  देश  में  केवल  Woy  विद्यालय  इस  तरह  के  थे  जिन  में  कि  ५  बरस  से  कम  के  बालकों  की

 शिक्षा  का  प्रबन्ध  था  कौर  उनमें  भी  ज्यादातर  बड़े  बड़े  लोगों  के  लड़कों  के  लिये  विद्यालय  थे  कौर

 प्राइवट तौर  पर  थे  ।  इधर  इसमें कुछ  प्रगति  हुई  है  कौर  अरब  QEYY—NE A में  इन  विद्यालयों की

 संख्या बढ़  कर  ५१३  हो  गई  है  ।  इन  में  केवल  ११.  £  प्रतिशत  विद्यालय  तो  सरकार  के
 न्  2 ES  प्रतिशत  म्यूनिसिपल  बोर्डों  के  हैं प्र  बाकी  ८६  प्रतिशत  प्राइवेट  हैं  कौर  उनमें  केवल

 धनी  लोगों  के  लड़कों  के  लिये  ही  प्रबन्ध  है  ।  गरीब  लोगों  के  बच्चों  के  लिये  कोई  प्रबन्ध  नहीं

 इस  पर  गवर्नमेंट  को  ध्यान  देना  चाहिये  ।  प्रारम्भिक  शिक्षा  से  पूर्व  की  शिक्षा  के  ऊपर

 गवर्नमेंट  ने
 ot

 तक  बहुत  कम  ध्यान  दिया  है  ।  में प्राद्या  करूंगा  कि  इस  पर  गवर्नमेंट  विशेष

 रूप से  ध्यान  देगी  ।

 जहां  तक  प्रारम्भिक  दिक्षा  के  रूप  का  सम्बन्ध  गांधी जी  ने  सन्  १९३७  में  इस  बात  पर

 जोर  दिया  था  कि  प्रारम्भिक  शिक्षा  में  बुनियादी  दिक्षा  का  समावेश  होना  चाहिये  जिसमें  शिक्षा  हाथ

 की  कारीगरी से  हो  ।  उनका  विचार  था  कि  ae  इस  देश  के  लिये  आवश्यक  है  भ्रनुकूल  है  |

 लेकिन  इस  बात
 को

 बीस  बरस  हो  गये  ।  उस  समय  जो  कांग्रस  गवर्नमेंट  स्थापित  हुई  थी  उसने

 इस  दिशा में  कुछ  काम  किया  था  लेकिन  इस  सम्बन्ध  में  कभी  तक  बहुत  कम  काम  हुमा  है  ।

 wa  यद्यपि  गवर्नमेंट  ने  इस  बात  को  स्वीकार  कर  लिया  है  कि  प्रारम्भिक  शिक्षा  में  बुनियादी
 शिक्षा

 का  ही  रूप  रखा  लेकिन  फिर  भी  इस  समय  सारे  देश  में  केवल  ४७,०००  के  करीब  ऐसे

 स्कूल  हूं  जहां  बुनियादी  शिक्षा  का  प्रबन्ध  है  कौर  तीन  लाख  के  करीब  पुराने  ढंग  के  प्राइमरी  स्कूल
 चल

 इन  ४७,०००  बुनियादी  स्कूलों  में  से  ३३,०००  उत्तर  प्रदेश  में  हूं  उत्तर  प्रदेश की

 गवर्नमेंट  तो  जितने  प्राइमरी  स्कूल  हैं  उन  सबको  बुनियादी  स्कूल  मानती  है  ।  इन  बुनियादी  स्कूलों

 में  प्रौढ़  पुराने  स्कूलों  में  कोई  नहीं  है  ।  केवल  इनमें  कुछ  शिक्षा  हाथ  की  कारीगरी  के  द्वारा
 दी  जाती है  ।

 लेकिन
 यह  वास्तव  में  बुनियादी  स्कूल  नहीं  हैं  ।  इन  ३३,००० स्कूलों  को

 छोड़  दिया  जाय
 तो

 फिर  कुल  देश  में  १४,००० स्कूल  रह  जाते  हैं  ।  इधर  जो  नये  स्कूल  स्थापित

 हो  रहे  हैं  वह
 भी

 बुनियादी  स्कूलों  के  नाम  से  स्थापित  हो  रहे  हें  लेकिन  ज्यादातर  पुराने  ढंग  के

 प्राइमरी  स्कूलों  को  ही  स्थापित  किया  जा  रहा  है  ।

 हमारे
 देश  में  सन्  Re¥o—4e H afraral Hat में  बुनियादी  स्कूलों  का  पुराना ढंग  के  स्कूलों  से  २०

 प्रतिशत का  था  ।  जो  स्कूल  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  स्थापित  किये  जा  रहे  हैं  नगर

 उनका  हिसाब  लगाया  जाये  तो  मालूम  होगा  कि  इस  योजना  के  अन्त  में  बुनियादी  स्कूलों का
 पुराने  ढंग  के  स्कूलों  से  ११.  ४५  प्रतिशत  का  अनुपात  होगा  ।  इसलिये  यद्यपि  गवर्नमेंट की  यह

 नीति
 है

 att  गवर्नमेंट  यह  मान  चुकी  है  कि  बुनियादी  स्कूल  ही  प्राइमरी  स्कूल  लेकिन  फिर  भी

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  जो  स्कूल  स्थापित  किये  जा  रहे  हैं  उनमें  बुनियादी  स्कूल  का  अनुपात
 कम  हो  जायगा  |

 इस  कौर  गवर्नमेंट  को  विशेष  रूप  से  ध्यान  देना  चाहिये  ।
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 इसके  भ्र ति रिक्त  जहां  तक  कालिजों  को  शिक्षा  का  सम्बन्ध  मेरा  सुझाव  है  कि  जहां  तक

 सम्बद्ध  कालिजों  का  सम्बन्ध  सरकार  को  उनके  अध्यापकों  की  उनकी  लाइब्रेरियों  की

 लेबोरेटरीज  की  तरफ  विशेष  रूप  से  ध्यान  देना  चाहिये  क्योंकि  wax  इन  कालिजों  में

 प्रबन्ध  नहीं  होगा  तो  हमारी  शिक्षा  का  स्तर  उन्नत  नहीं  हो  सकता  |

 एक  बात  की  तरफ  में  गवर्नमेंट  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  वह  हिन्दी के  सम्बन्ध

 में  संविधान  के  भ्रमर  माना  गया  है  कि  संविधान  लागू  होने  के  १५  बरस  के  हिन्दी देश  की

 राष्ट्र  भाषा  हो  जायेगी  उसके  बाद  भी  मगर  पालियामेंट  चाहेगी  तो  अंग्रजी  को  भी  जारी  रखा
 जा

 सकेगा
 ।

 तो  शिक्षा  मंत्रालय  का  यह  विशेष  कार्य  होना  चाहिये  कि  हिन्दी  को  वह  इस  योग्य

 बनाये  कि  जिससे  वह  इस  प्रविधि  के  भ्रमर  राष्ट्र  भाषा  का  रूप  ले  सके
 ।

 मुझे  दुःख  है
 कि  fe

 भाषी  क्षत्रों  में  हिन्दी  के  प्रचार  के  लिये  बहुत  कम  खरच  किया  जा  रहा  है  ga  काम  के  लिये  केवल
 ४

 लाख  रुपया  रखा  गया  है  ।  इस  बात  की  तरफ  गवर्नमेंट  को  ध्यान  देना  चाहिये  |

 श्री  नरदेव  स्नात
 )

 :  उपाध्यक्ष  हमारे

 बीच
 में  जब  कि  शिक्षा  मंत्रालय का  यह  वादविवाद  हो  रहा  है  उस  वक्त  हम  देख  रहे  हें  कि  हमारे

 जो
 मौलाना  साहब  थे  उनसे  शिक्षा  के  बारे  में  ही  नहीं  ales  उनसे  हमारे  देश  को  बहुत  कुछ

 राहत गौर  बहुत  कुछ  सहारा  मिलता  राज  दुःख  का  विषय  है  कि  वे  हमारे  बीच  में  नहीं  हैं  ।

 अगर  oe  बे  जीवित  होते  तो  काफ़ो  हमारे  देश  के  लोगों  को  खास  कर  इस  दिक्षा  मंत्रालय

 को  उनका  सहारा था  परन्तु  राज  वे  हमारे  बीच  में  नहीं  हैं  लेकिन  हम  यह  अच्छी  तरह  समझते

 हें  कि  उनकी  जो  भावना  थी  उसको  हमारा  यह  शिक्षा  मंत्रालय  जरूर  पूरा  करेगा वे  यह  चाहते

 थे  कि  हमारे  देश  की  जो  शिक्षा  व्यवस्था  है  वह  ठीक  से  चले  ।

 श्राप  जानते  हैं  कि  art  राष्ट्रपति  से  लेकर  एक  साधारण  व्यक्ति  तक  यह  9.0  करता

 है
 कि

 व्तेमान  शिक्षा  प्रणाली  में  काफ़ी  कमी  है  ate  यह  बहुत  ही  खराब  है  भ्र ौर  वह  इस  कारण

 से  कि  इसमें  सिवाय  कलक  पैदा  करने  ale  ऊंची  ऊंची  जो  जगहें  हैं  अंग्रेजी  पढ़  कर  उन  स्थानों  पर

 पहुंच  यही  एक  राज  की  शिक्षा  का  उद्देश्य  रह  गया  है  ।  कप  जानते  हैं  कि  दिक्षा
 ७

 कंवल  पढने  लिखने  से  शिक्षा  नहीं  होती  शिक्षा  के  भ्रमर  एक  बात  है  वह  यं  कि

 पढ़ने  लिखने  के  साथ  साथ  झ्राचार  विचार  का  भी  ठीक  ठीक  होना  दिक्षा  में  जरूरी है  अभ् रहम हम

 देखते हैं  कि  हमारी  इस  वर्तमान  शिक्षा  प्रणाली  में  इसका  भारी  प्रभाव  पहले युग  था  जिस

 कि
 हमारे  देश  के  इन्दर  विद्यार्थी  शहरों  के  दूषित  वातावरण  से  दूर  रह  करके  जंगलों

 में  रहा  करते  थे  भ्र ौर  आचार्य के  पास  पढ़ते  थे  १,२  नहीं  सैंकडों  se  हजारों  की

 तादाद  में  विद्यार्थी  पढ़ते  we  उन  विद्याथियों  का  aq  सरकार  देती

 कुलपति  देता  था  कुलपति  होता  था  राजा  ।  हजारों  विद्यार्थियों  का  ad  वहू  कुलपति

 या  राजा  देता  था  परन्तु  की  शिक्षा  प्रणाली  श्राप  देखते  हैं  कि  इतनी  महंगी  खर्चीली

 है  कि  साधारण  तबके  का  व्यक्ति  उसको  बर्दास्त  नहीं  कर  उसको  सहन  नहीं  कर  सकता

 पौर  यहीं  कारण  है  कि  हमारे  के  रहने  वाले  जीतने  भी  विद्यार्थी  हैं  उन  सबकी  भ

 शिष्  होती  है  site  यही  कारण  है  कि  शिक्षा  प्राप्त  कर  लेने  पर  भी  हमें  देश  को  आगे  ले  जाने  वाले

 जेसे  कर्णधार  चाहियें  वह  देखन  को  नहीं  मिलते  हैं  ।  इसलिये  शहरों  में  जो  स्कूल  कालिज  हैं

 सरकार  को  चाहिये  कि  ऐसे  स्कूलों  कौर  संस्थाओं  को  वह  जंगलों  में  खोले  जहां  पर  कि

 हमारे  विद्यार्थी  शहरों  के  दूषित  वातावरण  से  बच  सकें  ।  शहरों  में  स्कूल  कौर  कालिज  होने
 का

 एक
 परिणाम  यह  देखनें  में  जाता  है  कि  हमारे  विद्याथियों  पर  राजनैतिक  aera  कां  कौर  पार्टी

 पालिटिक्स का  प्रभाव  पड़ता  है  ।  ara  विद्यार्थी  के  पास  पढ़ाई  के  लिये  कुछ  घंटों  का  तो  समय  ही

 रहता
 है

 कौर  उनमें  से  भी  हर  विषय  के  लिये  कुछ  मिनट  निर्धारित  होते  हैं  एक  विषय  का  क्लास
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 खत्म  होता  है  उसका  अध्यापक  जाता  है  |  दूसरे  विषय  का  क्लास  शुरू  होता  है  दूसरे
 पक  महोदय  कराते  हैं  और  तब  उस  विषय  की  पढ़ाई चलती  है  ।  भ्र ध्या पक  बदलते  विषय  बदलते

 हैं  प्र  इस  तरह  वे  चन्द  घंटों  समाप्त  हो  जाते  हैं  वहां  ऐसे  ही  होता  है  जैसे  सिनेमा  के  चित्र

 पट  के  ऊपर  तरह  तरह  के  चित्र  हैं  प्रौढ़  बदलते  जाते  हैं  ।  जब  शहरों  में  आबादी  के  बीच
 म

 स्कूल  होने  के  कारण  राजनीतिक  संस्थायें  उन  पर  अपना  दुषित  प्रभाव  डालती हैं  जिसका

 कि  परिणाम  यह  होता  है  कि  हमारे  विद्यार्थी  पढ़ने  लिखने  के  स्थान  पर  दुषित  मनोवृत्तियों  फस

 जाते  हें  शर  देश  को  झ्राजादी  मिल  जाने  के  बाद  जो  उसको  आगे  प्रगति  पथ  पर  ले  जान॑  को  बात

 वे  जैसा  न  करके  पार्टी  पालिटिक्स  में  पड़  करके  इधर  उधर  बहक  जाते  इसलिये  मेरा

 शिक्षा  मंत्रालय  को  सुझाव  है  कि  वह  स्कूल  विद्यालय  शहरों  शर  ज़िलों  में  ऐसे
 स्थानों  पर

 खोले  जो  कि  शहर  के  बाहर  २,  ४
 मील  की  दूरी  पर  हों  ।  वहां  पर  क़ायम  किये  जाय

 are  उनमें  विद्यार्थी  पढ़ाये  जायें  ।

 इसके  साथ  ही  एक  बात  कौर  है  र  वह  यह  कि  हमारे  देश  के  इन्दर  से  साम्प्रदायिकता

 छश्नाछत  हटे  दौर  जातिभेद  हटे  लेकिन  मेरा  कहना  है  कि  यह  चीज़  कभी  नहीं  हट  सकतीं

 उसका  कारण  यह  है  कि  स्कूलों  में  प्रौढ़  कालिजों  में  राज  जो  विद्यार्थी  आते  हूं  वे  उन  चन्द

 घंटों  में  जो  कि  उनकी  पढ़ाई  के  होते  हैं  उनमें  बिरादरी  कौर  अपने  सम्प्रदाय  को  ले  कर  बात

 करते  हैं  परन्तु  यदि  वे  शहरों  के  दूषित  मनोवृत्ति  और  वातावरण  से  दूर  रह  कर  जंगलों  के  स्वस्थ

 वातावरण में  दिक्षा  पायेंगे  तो  वे  दिल  लगा  कर  पढ़ेंगे  चौबीसों  घंटे  प्रिया  मन  पढ़ने  लिखा
 म

 कौर  एकाग्र  चित्त  हो  कर  पढ़ेंगे  और  वहां  पर  पढ़ने  से  उनके  इन्दर  जो

 ग्रसा दर  कौर  ऊंच  नीच  का  भेद  भाव  है  वह  दूर  हो  जायेगा  कौर  सब  एक  साथ

 पढ़ेंगे  साथ  साथ  खाना  खायेंगे  और  एक  साथ  रहेंगे  कौर  उसका  परिणाम  यह  होगा  कि  वह  एक

 maa  विद्यार्थी  होगा  कौर  वह  समाज  कौर  राष्ट्र  के  प्रति  उसके  क्या  कर्तव्य  हैं  उनको  भली  प्रकार

 समझेगा |  पहले  जमाने  में  विद्यार्थी  हमारे  वहां  जंगलों  में  रहा  करते  थे  कौर  गुरुकुलों  में  कार्यों

 के  पास  रह  कर  दिक्षा  ग्रहण  करते  थे  ।  राज  भी  गुरुकुल  हैं  लेकिन  वे  पुराने  ज़माने  के  गुरुकुलों
 की

 तरह  नहीं  हैं  कौर  are  के  गुरुकुल  नहीं  के  बराबर  हें  ।  उनकी  अपनी  कोई  स्थिति  नहीं  है
 ।

 उनके  पास  खच  का  अभाव  पैसे  का  mre  श्र  यदि  सरकार  उनको  पैसा

 दे  तो  यह  जो  गुरुकुल  की  पुरानी  परम्परा  हज़ारों  वर्षों  से  हमारे  देश  में  चली  रही  है  उसको

 aa  भी  हम  प्रोत्साहित  कर  सकते  हैं  ae  उसको  आगे  बढ़ा  सकते  यह  सरकार का  काम  है  किं

 उनको  श्रमिक  सहायता  दे  ।  राज  वे  हमारे  बेचारे  गुरुकुल  विद्यापीठ  जिनके  कि  पास

 पर्याप्त  पैसा  नहीं  है  उनको  स्वयं  यह  सन्देह  होने  लगा  है  कि  जिस  शिक्षा  प्रणाली  को  वे  अपना रहे  हैं

 ag  ठीक  भी  है  या  नहीं  ।  में  समझता हूं  कि  वह  ठीक  है  कौर  हर  कोई  समझदार  भी

 यही  समझता  है  कि  वह  ठीक  है  ate  उसको  प्रोत्साहन  मिलना  चाहिये  ।  इसलिये में  सरकार  से

 निवेदन  करूंगा  कि  ऐसी  संस्थाओं  को  प्रोत्साहन  श्रमिक  सहायता  मिले  कौर  ऐसे  स्कूल

 कालिज  जंगलों  में  प्रौढ़  शहरों  से  दूर  खोले  जायें  ।

 इसके  साथ  साथ  एक  निवेदन  शौर  है  कौर  वह  यह  कि  हमारा  मौरेल  कैरेक्टर  हमारा  जो

 साधारण  लाचार  विचार  है  उसके  बारे  में  हम  देखते  हैं  कि  तरह  तरह  की  दूषित  भावनायें  हमारे

 विद्यार्थियों के  अन्दर  घर  करती  जाती  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  शिक्षा  मंत्रालय  से  यह  निवेदन

 दै  कि  कुछ  खास  खास जो  ऊंचे  wea  हैं  श्र  ऊंची  जो  बातें  हैं  चाहे  वे  किन्हीं धर्म  ग्रन्थों में  हों

 चाहै  वे  वेद  में  कुरान  में  गुरुग्रन्थ  साहब  में  हों  quar  बाइबिल  में  उन  बड़े  बड़े
 घर
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 ग्रन्थों  की  अ्रच्छी प्रगति  चीजें  लेकर  एक  ata  कोड  बनाया जाय
 श्र  उस  मोरेल  कोड

 द्वारा  विद्याथियों  के  इन्दर  एक  weet  मनोवृत्ति  पैदा  की  जाय  ताकि  वे  देश  के  ae  नागरिक

 बन  सकें  कौर  राष्ट्र  शौर  समाज  के  प्रति  भ्र पने  कर्तव्यों  को  भली  प्रकार  निबाह  सके
 ।  इसलिये में

 मंत्रालय  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  मौरेल  कैरेक्टर  के  ऊपर  ध्यान  दिया  जाय  भ्र  विद्यार्थियों  में

 उदात्त  भावनायें  पैदा  की  जायं  प्रौढ़  यह  सबसे  जरूरी  चीज  है  ।

 अन्त  में  कुछ  दाब्द  में  हिन्दी  भाषा  के  बारे  में  कहना  चाहूंगा
 ।  हमारे  देश  की राष्ट्र भाषा

 हिन्दी  हो  गई  है  परन्तु  जैसा
 कि  कल  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  यहां  पर  कहा

 कि  प्रभी

 यह  तय  करना  रह  गया  है  कि  कराया  देश  की  राष्ट्र  भाषा  हिन्दी  हो  या  अंग्रेजी  ।  में  उन  माननीय

 सदस्यों  से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  जिस  बात  को  तय  करने  के  लिये  कहा  जा  रहा  है  वह  बात  तो

 बहुत  पहले  ही  तय  हो  चुकी  है  केवल  उसको  wae  में  लाने  की  बात  है
 ।

 उसको  अमल  में  लाना

 चाहिये  ।  हिन्दी  के  बारे  में  जो  इस  तरह  की  बात  कहते  हैं  वह  हमारे  दक्षिण  के  भाई  हें
 उनकी

 संख्या बहुत  थोड़ी  है  ।  वे  थोड़े  से  भाई  ऐसा  कहते  हैं  कि  हिन्दी  जबरदस्ती  हमारे  ऊपर  लादी  जाती

 है  मगर  उनको  यह  मालूम  होना  चाहिये  कि  हिन्दी  तो  कभी  लादी  नहीं  जाती  कौर न  लादी  जानें  योग्य
 भी  है  ।  वह  तो  भ्रपने  are  धीरे  धीरे  उन्नति  कर  रही  है  ।  हिन्दी  को  कभी  यहां  पर  लादने

 का

 सवाल  ही  नहीं  रहा  ।  स्वामी  दयानन्द  सरस्वती  गुजराती  थे  लेकिन  हर  कोई  जानता  है  कि  उन्होंने

 हिन्दी  भाषा  को  अ्रपनाया  कौर  उन्होंने  प्यार  सारे  ग्रन्थ  हिन्दी  ax  संस्कृत में  लिखे  |  वे  यह  चाहते

 थे
 कि

 हिन्दुस्तान  के  रहने  वाले  ज्यादा  से  ज्यादा  तादाद  में  हिन्दी  भाषा  को  श्रपनायें  प्र  उसमें

 व्यवहार  करेंगे  बोलचाल  में  प्रयोग  करें  ।  इसी  तरह  महात्मा  गांधी  के  बारे  में  कहा  जा  सकता

 गांधी  जी  देश  के  सब  से  बड़े  नेता  थे  कौर  भी  उनके  नाम  की  दुनिया  में  बहुत  इज्जत

 पूज्य  बापू  जी  भी  यही  चाहते  थे  कि  इस  देश  की  भाषा  हिन्दी  हो  प्रौर  सारे  देश  में  हिन्दी  का

 व्यापक  प्रचार  भ्र ौर  व्यवहार  ।  हमारे  तिलक  महाराज  भी  हिन्दी  के  बारे  में  यही  कहते

 यह  दुर्भाग्य  का  विषय  है  कि  are  कुछ  बड़े  भ्रामक  बिल्कुल  दूसरी  बात  कर  रहे

 बड़े  आदमियों की  बड़ी  ही  होती  हें  कौर  उनके  बारे  में  मुझे  कुछ  नहीं  कहना  है  ।  लेकिन  तना

 wary  क  गा  कि  हिन्दी  भ्रग्रेज़ी  से  ज्यादा  विदेशी  यह  मानना  बड़ों  की  बड़ी  बातें  हू  और  उनमें

 छोटे  प्राणियों  को  नहीं  पड़ना  चाहियें  ।  में  शिक्षा  मंत्रालय  से  निवेदन  करना  चाहता  कि  हिन्दी

 को  प्रोत्साहन  देने  के  सिलसिले  में  जेसा  कुछ  वह  यत्न  कर  रहा  है  वह  उसे  करे  परन्तु  उसके

 साय  साथ  जरूरी  है  कि  उसकी  प्रगति  कुछ  तेज़  की  जाय  ।  दक्षिणा  की  जितनी  भी  भाषायें  हैं

 उन  के  कुछ  दाऊद ले  लिये  जायें  प्रौर  इस  हिन्दी  भाषा  के  भ्रन्दर  जोड  दिये  जायें  क्योंकि हिन्  संस्कृत

 की  पुत्री  है  और  यदि  थोडा  सा  इसका  व्याकरण  परिवर्तित  कर  दिया  की  भाषाओं

 के  शब्द  हिन्दी  में  ले  लिये  जाये  और  उसको  श्राम  बोलचाल  की  भाषा  का  रूप  दे  दिया  जाय  तो  इसका
 परि  यह  गा  कि  सारा  देश  उत्तर  से  ले  कर  दक्षिण  तक  ae  पूर्व  से  ले  कर  a  तक

 सब  लोग  हिन्दी  को  भ्रमणी  तरह  से  समान  लगेंगे  और  इसका  व्यवहार  करने  भारतवर्ष

 के  ४२  प्रतिशत  लोग  हिन्दी  भाषा  लते  हें  जब  कि  अंग्रेज़ी  के  केवल  १  फी  सदी  अशरफ़ी १  फी  सदी  से

 भी  कम  है  ।

 इस  मुल्क  को  मिले  प्रभी  १०  वर्ष  से  कुछ  ऊपर  ग्रा  है  संविधान  ने  हिन्दी  को

 भाषा
 के

 पद  पर  यासीन  किया  है
 ।

 पौर  इसलिये  हर  एक  देशवासी  का  यह  कर्तव्य  हो  जाता  है  कि

 हिन्दी  का  श्रघिकाधिक प्रचार  करें  कौर  उसके  अपने  जीवन  में  अपनाये  प्रौढ़  उसको  तरजीह  दे  ।  लेकिन

 जब  हम  ऐसा  करने  को  कहते  हैं  तो  इस  कां  यह
 Ws

 नहीं  है  कि  हमें  कोई  अंग्रेजी  से  विरोध  है  |  भरंग्रेजी

 से  हमारा  कोई  विरोध  नहीं  है  ।  अंग्रेज़ी  राज  श्रन्तर्राष्ट्रीय  भाषा  है  कौर  इसलिये  उसकी  उपेक्षा
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 श्री  नरदेव  स्नातक

 करने  का  कोई  सवाल  नहीं  है  कौर  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  भाषा  होने  के  कारण  लोगों को  उसका  ज्ञान

 प्राप्त करना  चाहिये  परन्तु  उसके  साथ  साथ  हम  यह  कहना  चाहते  हैं  कि  हिन्दी  जो  इस  देश  की  राष्ट्

 भाषा  उसका  सीखना  हर  देशवासी  के  लिये  ज़रूरी  है  ate  इस  लिये  में  शिक्षा  मंत्रालय  से  निवेदन

 करूंगा  कि  वह  इस  दिशा  में  सक्रिय  प्रयत्न  करे  तौर  ae  जो  प्रगति  की  रफ्तार  ज़रा  धीमी है
 उसको

 तेज  करे  |

 श्रीमती  लक्ष्मीबाई  :  उपाध्यक्ष  कल  एजुकेशन  के  बारे
 में

 लोग

 यहां पर  बोल  रहे  हें शरर  उसके  संबंध  में  कई  हमारे  भाइयों  ने  बहुत  सही  सही  बातें  एजुकेशन

 डिपार्टमेंट में  बहुत  तजुर्बेकार  कौर  एजुकेशन  लोग  उनको  हमारी  बातों  का  बुरा  नहीं  मानना  चाहिये
 ।

 हम  लोग  तो  fam  तरीक़े  को  क्रिटिसाइज  कर  रहे  हैं  ।  उनके  ऊपर  तो  हमारी  बड़ी  श्रद्धा  है  ,  बहुत

 काबिल  सेक्रेटरी  उन  से  भी  काबिल  हमारे  मिनिस्टर  सब  कुछ  है  ।  मगर  बात  यह  है  कि

 लियामेंट के  मेम्बर  जो  पालिसी  रखते  जो  कुछ  कहते  हें  जब  उसको  इम्पिलमेंट  )
 करने

 के  लिये  विभाग  के  लोग  जाते  हैं
 तो

 बहुत  तरी  कों  से  उसे  बदल  उस  की  रूपरेखा  बदल  उस  पर

 काम  करते  माप  को  एक  उदाहरण  दूं  ।  यहां  श्राप  के  पास  सेकेन्ड  फाइव  इग्भर प्लत  (  द्वितीय

 पंचवर्षीय  योजना  )  के  दौरान  हर  साल  एजुकेशन  के  लिये  ६०  करोड़ रु०  मौजूद हें  ।  इसका  मतलब

 यह  है  कि  उसम  से  ३०  करोड़  स्टेट्स  को  दिया  जाना  चाहिये  ।  श्राप  यहां  पर  बड़ी  बड़ी  स्कीम्स  बनाते

 ह  टेकनिकल  लोग  हमारे  मिनिस्टर  डिप्टी  मिनिस्टर  इतने  पढ़े  लिखे  वे  लोग  हैं  ,  यह  सब  कुछ

 में  मानती हूं  ।  मगर  श्राप  के  यहां  कुछ  गलती  हो  रही  है
 |  उसको  महसुस  कर  के  तो  कुछ  श्राप  को

 खुद  होना  चाहिये  क्योंकि  हम  तो  श्राप  की  पालिसी  को  क्रिटीसाइज  कर  रहे  श्राप  को  नहीं  |

 गुलिस्ता  साल  यानी  सन  PEUG—XY  में  बेसिक  एजुकेशन  कौर  एलीमेंटरी  एजुकेशन

 शिक्षा  )  पर  ३  ३१  लाख  ० मंजूर किये  गये  थे  ।  मगर
 उसमें

 से  जब  वे
 लोग

 बेचारे  लेने  ७ प्राय  तो  केवल  २  करोड़  रु०  ही  ले  मतलब  यह  शुभ्रा  कि  वे  दो  तिहाई  तो  ले

 और  एक  तिहाई ग्रुप  के  पास  लेप्स  हो  गया  ।  श्राप  कहते  हैं  कि  हम  करोड़ों  रुपयों की  स्कीम

 बनाते  लेकिन  हक़ीक़त  में  जब  वह  इम्लिमेंट  होती  हैं  तो  बहुत  कम  होती  हैं  ।  आपके  कानून  में  कुछ

 त्रुटियां  हैं  जिन  के  कारण  वे  लोग  श्राप  से  रुपये  लेने  में  बहुत  तंग  होते  श्राप इस  को
 ५०  परसेंट

 से

 ज्यादा
 बढ़ाते

 नहीं  हैं  कौर  जब  वे  पैसा  लेने  प्रात  हैं  तो  उन  को  देते  नहीं  हैं  |

 बहुत  से  लोग  यहां  कल  से  बोल  रहे  थे  कि  हमारे  देश  में  एजुकेशन  का  परसेन्टेज  बहुत  कम

 सेकेन्ड  फाइव  ्र  प्लैन  में  भी  बहुत  कम  है  |  पुरे  प्लैन  तक  भी  हमारे  ard  बच्चे  स्कूलों  में  नहीं
 जायेंगे

 |  में  एलीमेंटरी एजुकेशन  के  बारे  में  बतला रही  हं  ।  ख़ुसूसन  लड़कियों  के  बारे  में

 राज  जिस  एजुकेशन  इतनी  खराब  है  कि  टोटल  सेटिस्फेक्शन  श्राप  at  नहीं  है  ।  बड़े बड़े

 लोग  इस  की  शोर  ध्यान  नहीं  देते  |  wean  जितने  तजुर्बेकार  लोग  होते

 एक्सपर्ट्स  होने  हैं  वे  यहां  कर  बैठ  जाते  हें  दिल्ली  में  बैठकर  स्कीमें  बनाते  हैं  ।  कभी  नहीं  सोचते कि

 लड़कियों  की  एजुकेशन  में  क्या  खराबी  है  ।  श्राप  समझते  हैं  कि  यह  स्कूल  एजुकेशन  देने  वाले हैं  स्कूल

 नहीं  स्कूलों  से  ज्यादा  घर  एजूकेशन  देते  हैं  मा  एजुकेशन  देती  हैं  ।  श्राप  करोड़ों  रुपये  एजुकेशन

 पर  खर्च  करते  हें  लेकिन  एजुकेशन बढ़ती  नहीं  है  ।  उससे हम  सैटिस्फैक्शन  संतोष  क्यों  नहीं दे

 पाते  बात यह  है
 कि  बच्चा  १०  बजे  से  ५  बजे  तक  स्कूल  में  रहता  है  |  वहां  उसको  स्कोर  कयों  नहीं

 हो  रही  है
 ?

 एक  गांव  सें  एलीमेंटरी  एजुकेशन  कें  लिये  एक  स्कूल  होता  वहां  कोई  ढ़ाई  सौ  या

 तीन  सौ  बच्चे  रहते  लेकिन  टीचर  एक  या  दो  ही  रहते  उसको  बच्चों  को  छड़ी  लेकर  सिखाना
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 होता है  ।  उसको  फच्नत भय  ही  नहीं  होती  उनको  ठोक  से  सिखाने की  क्योंकि  वें  फोन  सौ  या

 ढाई
 सौ

 बच्चों
 को  एक  छोटे  से  मदस  में  बैठा  कर  पढ़ा  ।  हूं

 ।  पता  नहों वे
 क्या

 पढ़ाते  घर  में  मां

 नहीं  पढ़ाती  श्र  स्कूल  में  टीचर  नहीं  पढ़ाता  ।  इस  लिये  जो  समय  होता  है  बच्चों का  वह  वेस्ट  ही

 वेस्टेज  होता  बच्चा  चार  जमात  तक  नहीं  पाता  है  ।  इस  को  वजह  यही  है  कि  नातजुर्वेकार

 टीचर  मैन  टोचर  हैं  जो  कि  मारने  के  सिवा  कुछ  करते  नहीं  ।  इस  लिये  बच्चा  घबरा  जाता  है  कौर

 स्कूल  नहीं  जाता

 सब  से  बदकिस्मती  की  बात  यह
 है  कि  बच्चों  को  एजुकेशन  में  लड़कियों  की  एजुकेशन  fa  ३२

 परसेंट  है  ।  प्राणी  लड़कियां  भी  नहीं  arr  एलीमेंटरी  एजुकेशन  में  १७  गर्ल्स  जाती  हाई

 स्कूलों  में  मालूम  है  कि  कितनी  जाती  हैं  ?  १०  या  ११  ।  इन  १०  या  ११  लड़कियों से  बेचारी  एजुकेशन

 क्या  चले  ?  श्रीमती  दुर्गा बाई  देशमुख  जो  ७ [श च्रमन  हैं  वेलफेग्नर  बोड़  की  उन्होंने  अपने  तजुर्बे  से

 mit  लड़कियों  की  एजुकेशन  में  श्रद्धा  रखते  हुये  एजुकेशन  मिनिस्टरी  को  एक  रिपोर्ट  पेश  की  है
 कि

 सन्
 PERR  तक  यानी  सेकेन्ड  फाइव  प्लैन  के  पूरी  होने  के  बाद  एलिमेंटरी  स्कूलों में  जाने  वाली

 कितनी  लड़कियां  होंगी  ?  २०  या  २५  लड़कियां  एलीमेंटरी स्कूलों  में  जाने  वाली  होंगी बहुत कम  ।
 ग्रोवर

 सेकेन्डरी  स्कूलों  में  जाने  वाली  ८  या  होंग  ।  वह  भी  रूरल  एरिया  की  नहीं  होंगी  ।

 अरबन  एरिया  की  होंगी  ।  गांव  की  लड़कियों  को  पढ़ने  का  मौका  ही  नहीं  मिलता है  art  कहते

 हैं  कि  हजारों  इन्स्टिट्यूशन हैं  लेकिन  पता  नहीं  उन  में  लड़कियां  क्यों  नहीं  जा  रही  बात यह  है  कि

 रूरल  एरिया  में  हमारी  लड़कियां  को-एजुकेशन  में  नहीं  कराती  हैं  ।

 te  चक्र बता  पीएठार्स प्

 ares  से  तो  प्रंग्रेजी जमाना  ही  बेहतर था  क्योंकि  तब  को-एजुकेशन नहीं  होती थी  कौर  लड़कियों

 के
 लिये  एलीमेंटरी एजुकेशन  से  ले  कर  हाई  स्कूल  तक  फ्री  एजुकेशन

 थी
 ब्रिटिश  राज्य  में

 उन
 को

 डर

 रहता  था  कि  अगर  यहां  लड़कियों  की  ट्रेनिंग नहीं  हुई  तो  हम  से  कोई  पूछने  वाला है
 ।  लेकिन

 अब  कोई  डर  नहीं  इस  लिये  लड़कियों  की  एजुकेशन  कुछ  नहीं  उनको  स्कॉलरशिप
 )

 नहीं  फ़िलिप  नहीं  अवकाश नदीं  मिलता  ।  गांवों में  लेडी  टीचर  नहीं  मिलती

 आप  जो  टीचर  रखते  हैं  उनको  कुश्ती  नहीं  मिलती  ।  aa  कुछ  भी  कौशिश  कर  रहे  लेकिन  में

 wag  से  ae  करती  हूं  कि  लड़कियों  की  एजुकेशन राज  बिल्कुल  सिफर  पुराने  जमाने
 में  पुराने

 पंडित  वगैरह  घर  में  झा  कर  रामायण  महाभारत  वगैरह  पढाते  वह  भी  खत्म  होगया  क्योंकि

 न  ane  पीड़िता  .  लताਂ

 कल  उनका  कोई  प्रश्न  नहीं  होता  ।  पहले  राजा  महाराज थे  ।  पुरान  जमाने  में  उनके  यहां

 इन  लोगों को  प्रश्न  मिलता था  भ्र  वह  लोगों  को  पढ़ाते  थे  ।  कुछ  कल्चर  होता  था  ,  कल्चरल

 एजुकेशन  बढ़ी  है  लेकिन  पुरानी  एजुकेशन की  तरह  नहीं  ।  नई  एजुकेशन  राज  लड़कियों  के  वास्ते

 नहीं है  ।  श्रीमती  enters  देशमुख  ने  भ्र पनी  जो  तजवीज  रक्खी  मैं  प्रिये  एजुकेशन  मिनिस्टर  को

 aware  देती  हूं  कि  वह  बहुत  we  तरह  से  उसे  श्रपनाने की  कोशिश  कर  मैं  उसका  नमूना

 बताती हूं  ।  मैं  श्राप  की  एस्टिमेट्स कमेटी  की  बात  बतलाती हूं  ।  उसने  इसको

 कबूल कर  लिया  है
 कि

 हमारी  सरकार  इस  चीज  की  बहुत  श्रद्धा  से  लाये  ।
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 रही हं  । लेडी  ्  बैठी  हुई  हैं  कौर  मैं  गैस  एजुकेशन  के  बारे  हमारे  यहां

 कियों  की  एजुकेशन  निल  है  ate  इस  लिये  are  भी  इधर  ध्यान  दीजिये  ।  और  भ्र पनी  राय  भी  दीजिए
 ।

 मैं  एजुकेशन  मिनिस्टर  को  कुछ  सेशन्स  देना  चाहती  हूं  कि  किस  तरह  से  लड़कियों  की
 एजुकेशन

 की
 तरक्की  हो  सकती है  ।

 आप  को  सोचना  चाहिये  कि  लड़कियों  की  एजुकेशन  के  लिये  ज्यादा  स्कालशिप्स होने  चाहिये

 को-एजुकेशन बन्द  होनी  चाहिये  ।  ताल्लुका  हेडक्वार्टर  में  जहां
 २०००

 से  ५०००  तक
 की

 पापुलेशन  हो  वहां  गर्ल्स  एजुकेशन  के  लिये  एक  सकल  होना  चाहिये  क्योंकि  अगर  स्कूल  इस  तरह

 एडल्ट  एजुकेशन  की  भी  जल्दी  तरक्की  होनी नहीं  होते  तो  ड्राप  को  लेडी  टीचर्स कैसे  मिलेंगी

 चाहिये  sik  जो  एडल्ट विमान  जावें  उनके  लिये  are  की  उम्र  का  कोई  लिहाज़  नहीं  रखना  चाहिये
 ।

 १८  वर्ष  से  ले  कर  ३१४५  वर्ष  तक  की  औरतों को  उन  में  बुलाने  के  लिये  तरक्की  देने  के  वास्ते  कम

 कोर्सेज  पाठ्यक्रम )  के  ट्रेनिंग  स्किल्स  होने  चाहियें  ।  श्राप को  हीरा  चल  कर  बहुत

 पे  टीचर्स  चाहियें  ।  कम  से  कम  एक  लाख  टीचसं  की  जरूरत  होगी  लोगों  को  पढ़ाने  के  लिये
 |

 अप  जानते  हैं  कि  एजुकेशन  की  स्कीमें  बनती हैं  मैं  इस  में  ब्वायज प्रौर  गर्ल्स  को  सेपरेट  नही

 करती  ।  ब्याज  कौर  गर्ल्स  ही  तो  समाज  की  बुनियाद  लेकिन  फिर  भी  लड़कियों

 की  एजुकेशन  के  लिये  जोर  इसलिये  दे  हूं  वह  जरूरी  है
 ।  गाय

 की  दाना  देने  से  कितना  लाभ  होता  है  यह  श्राप  को  मालूम  है  जब  कि  लड़कों  को
 एजुकेशन  देने

 से

 वही  हाल  होता  है  जो  जुलूस  का  होता  सोने को  गले  में  पहनने  से  क्या  फायदा  होता  है
 ?  लड़कों

 की  तो  सिर्फ  पैसा  कमाने  के  लिये ही  होती  है  जबकि  लड़कियों  की  एजुकेशन  बच्चों  को

 इनिंग देने  के  लिये  होती है  ।  जो  हमारी  प्लैन  है  वह  अन्धेरे  में  चल  रही  है  क्योंकि  जो  एजुकेशन

 होती  है  उस  में  प्रौरतों  का  परसेंटेज  कम  होता  है  ।  प्रभी  मेरी  बहन  मेरे  पास  से  कह  रही

 थीं  कि  ब्रिटिश  गवर्नमेंट  में  तो  एम०  ए० के  लिये  भਂ  फ़िशिप देती  थी  i  दो  बाते

 मैं  श्राप  को  एक  सुझाव  कौर  देती  हुं  ।  जितनी  दिक्षित  बहनें  हैं  उनको  गांव  में  जाने  का  प्रोत्साहन

 दीजिये  ।  जो  बच्चों  को  1»  ट्रेन  कर  सकती  हैं  ।  उनको  गांव  में  भेजना  चाहिये  कौर  इस  काम

 के  लिये  उनको  कुछ  इनाम  भी  मिलना  ।  अगर  ऐसा  होगा  तो  बहुत  सहूलियत हो  जायेंगी  ।

 बहुत  सी  दिक्षित  aie  घरों  में  बैठी  रहती  हैं  ।  उनको  तरक्की  नहीं  देते  ।  श्राप १६  से  बीस

 साल  की  लड़कियों  को  ट्रेन  कर  के  टीचर  बना  देते  जब  यहां  पर  स्कॉलरशिप के  बारे

 में  कहा  जाता  है
 तो

 मंत्री  जी  कहते  हैं  कि  यह  स्टेट  सबजेक्ट
 जब  स्कूल  खोलने  के  बारे  में  कहा  जाता  है

 तो  कहते  हैं  कि  यह  स्टेट  सबजेक्ट  है  |
 यह  मैं  मानती हूं  ।

 पर  श्राप  टोटल  अकाउन्ट  कितना  मंच

 करते  श्राप  जो  कुछ  खर्च  करते  हैं  वह  सरकुलर  भेजने  में  करते  श्राप  यहां  पर  दस

 करोड़  रुपया  खर्च  कर  रहे  हैं  ।  वह  ज्यादातर कागज  पर  ही  खर्च  हो  रहा  में प्रदब से अजे करती अज॑  करती
 ह

 कि  झप  के  पास  जितने  तजरबेकार  लोग  हैं  उनको  डिस्ट्रेस  में  भेज  दीजिय  ।
 उन

 को
 तनख्वाह

 के  अलावा  चार  पांच  सौ  रुपया  कौर  दीजिए  ताकि  वे  गांव  में  जाकर  काम  कर  सकें  ।  अच्छे  अच्छे

 डाक्टरों  को  बह्मा  जा
 कर  काम  करना  चाहिये  ।  न  कि  उनको  यहां  रखा  जाये  ।  यहां  पर  काबिल

 लोग  बैठे  सरकुलर  जारी  करते  हैं  शर  स्कीमें  बनाते  हैं  ।
 यहां  से  जो  तरह  तरह  के  सरकुलर  जाते  हैं उन  पर  e2z TT  को  जवाब  देने  के  लिये  अपने  शिक्षा  विभाग  के  खर्चे  का  पांच  दस  परसेंट ख़र्च

 करना  पड़ता  उनको  इस  काम  के  लिये  टाइपिस्ट  रखने  पड़ते  आपके  पोज  सरकुलर  जाते  रहते
 हैं  ।  उनको  जवाब  देना  पड़ता  है  ।
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 मैं  प्रार्थना  करूंगी  कि  देश  के  सामन  आपको  बेसिक  एजूकेशन  के  मामले  में  नमूना  पेशा  करना

 चाहिए  ।

 अन्त  में
 यह  भी  कहना

 चाहती  हूं
 कि

 यहां  पर  भ्रम ला  बहुत  ज्यादा  रहता  .
 इसमें  कमी  होनी

 |

 श्री  भक्त
 दर्शन

 :  सभा नेत्री जी  विरोधी  दलों  की  भ्रांत  से  कटौती  के  प्रस्तावों

 की  भरमार
 जब  मैंने  देखी  तो  मुझे  ऐसा  लगा  कि  मानों  हमारे  शिक्षा  मंत्रालय  ने  इन  पांच  दस  वर्षों

 के  भ्रमर  कोई  भी  कार्य  नहीं  किया  है  ।  लेकिन  कल  से  राज  तक  जो  मैंने  विरोधी  पक्षों  के

 के  भाषण  सुने  प्रौर  यहां  पर  दूसरे  साथियों  ने  जो  भाषण  दिये  उनसे  यह  तथ्य  सिद्ध  हो  गया  कि  जितनी

 हम
 ग्रा

 रखते  थे  उतनी  प्रगति  नहीं  हुई  फिर  भी  कठिनाइयों  के  बावजूद  प्रगति  की  दिशा
 ~

 म  हमारा कदम  बढ़ा  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  बोलने  नहीं  दिया  गया  ।

 श्री  भक्त  दन  :  में  इस  सम्बन्ध  में  अपने  प्रौर  साथियों  के  साथ  इस  प्रगति  के  लिये

 मौलाना  झ्राजाद  के  प्रति  अपनी  श्रद्धांजलि  करता  हूं  ।  पिछले  कुछ  वर्षों  से  स्वास्थ्य  ठीक  न

 रहने  के  कारण  वह  सदन  से  अनुपस्थित  रहते  थे  भ्र  पिछले  वर्षों  में  हम  लोगों  ने  शिकायत
 भी

 की
 थी  कि

 इस  मंत्रालय  के  भ्रनुदानों  पर  बहस  के  समय  भी  वे  उपस्थित  नहीं  रह  पाते  थे  ।  लेकिन

 उनकी  अनुपस्थिति  में  भी  इस  मंत्रालय  को  उनसे  बड़ी  प्रेरणा  मिलती  रही  है
 ।

 कौर  मुझे
 आशा

 हैकि जो  इस  विभाग  के  adam  सूत्रधार  हें  उनको  भी  चरागे  मौलाना  साहब  से  प्रेरणा  मिलती

 रहेगी  |  उनके  सुयोग्य  सहायक  के  रूप  में  मैं  डा०  श्रीमाली  जी  को  बधाई  देता  हुं  ।  उनका  नाम  ही

 माली है  ।  वह  शिक्षा  की  वाटिका  को  एक  चतुर  माली  की  भांति  संभालेंगे  प्रौढ़  इस  काय  में

 अवश्य सफल  होंगे  ।  डा
 ०  मनमोहन दास  तो  मनमोहन  हैँ  ही  ।  श्री  हुमायूं कबीर  की  नियुक्ति

 इस  मंत्रालय  में  अभी  हुई  है  ।  उनको  जो  वैज्ञानिक  भ्रनुसंघधान  कौर  सांस्कृतिक विभाग  में  रखा  गया

 हैं  यह  बहुत  उपयुक्त  नियुक्ति  हुई  है  ।  में  इस  सम्बन्ध  में  ag  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  इस  विभाग

 को  at  कल्चरल had  विभाग  कहा  जाये  तो  ज्यादा उचित  इस

 समय  भ्रनुपस्थित  पर  में  उनकी  अनुपस्थिति  में  एक  बात  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं
 कि  अभी  तक  संस्कृति  के  यह  माने  समझे  गये  मालूम  होते  हैं  कि  यहां  से  विदेशों  को  ऐसे  व्यक्ति  भेजे

 जायें  जो  नाचें  झर  गायें  ।  परन्तु  एक  जमाना  था  कि  जब  इस  देश  से  स्वामी  विवेकानन्द  कौर  स्वामी

 रामतीथे  जैसे  व्यक्ति  विदेशों  को  गये  भर  वहां  पर  उन्होंने  हमारी  संस्कृति  का  प्रचार  किया  जिससे

 हमारा बहुत  मान  बढ़ा  ।  तो  में  उनसे  यह  प्रार्थना  करना  चाहता  हूं  कि  वे  इस  विषय  पर  गम्भीरता

 से  विचार  करें  |  उनके  नाम  के  साथ  कबीर  शब्द  जुड़ा  |: उ  है  में  समझता  हूं  कि  वह  उस  नाम  के

 झनुरूप  ही  काम  करेंगे  |  लेकिन  उनके  नाम  के  साथ  हुमायूं  शब्द  भी  तो  लगा  है  ।

 उन्हों  ने  उसके  अनुसार  काम  किया  तो  खतरनाक  होगा  ।

 इन  प्रारम्भिक  शब्दों  के  साथ  में  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  स्वर्गीय  मौलाना  आजाद

 के  प्रयत्नों  की  वजह  से  इस  मंत्रालय  के  लिये  पहले  जो  रुपया  मिलता  था  वह  बढ़ता  रहा  है  ।  में

 हूं  कि हमको  योजना  भ्रायोग  पर  जोर  डालना  चाहिये
 कि

 इसके  लिये  कौर  अधिक  रुपया  दिया  जाये  ॥

 इस  के  साथ  ही  में  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  जिस  प्रकार  मंत्रालय  का  कार्य  चल  रहा  है  उसमें

 परिवर्तन करन  की  भ्रावदयकता  है  ।
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 भक्त

 में  पबलिक  स्कूलों  के  बारे  में  चन्द  बातें  कहना  चाहता  हूं
 ।

 में  जानता  हूं  कि  मेरे  मित्र  मिस्टर

 बैरो  जो  यहां  बैठे  हुए  हैं  वे  पबलिक  स्कूलों  के  बड़े  समर्थक  लेकिन  में  अपनी  भ्रन्तरात्मा  की

 को  नहीं  दबा  सकता  ।  इन  पबलिक  स्कूलों  में  ऊंचे  वर्ग  के  लड़कों  को  ही  शिक्षा  मिलती  है  ।  वहां  से
 जो

 लड़के  निकलते  हैं  वे  समझते  हैं  कि  डिफेंस  एकेडमी  में  argo  To  एस०  भाई पी०  एस० में

 उनका  स्थान  निश्चित  है  ।  भ्र ौर  सब  से  बुरी  बात  जो  है  वह  यह  है  कि  उनमें  श्रहमन्यता  की  बड़ी

 मात्रा  रहती  है  ।  वे  झपने  को  साधारण  समाज  से  श्रलग  समझते  हैं  ।  इसलिये  में  डा०  श्रीमाली से

 निवेदन  करमा  चाहता  हूं  कि  यद्यपि  उन्होंने  दो  बरस  पहले  यह  घोषित  कर  दिया  श्री  कि  इन  स्कूलों

 को  अनुदान  देना  बन्द  कर  दिया  लेकिन  फिर  भी  मैं  देखता  हूं  कि  इस  वर्ष  के  बजट

 मे ंभी
 ४७

 हजार  रुपया  सहायता  के  रूप  में  दिया  जा  रहा  है  इसके  अ्रलावां  22, 4,000

 रुपया  छात्रवृत्तियों  के  रूप  में  दिया  जायेगा  |  यह  तो  बड़ा  भारी  प्रोत्साहन  है  ।  अभी  मुझ  से  पहले  श्री

 नरदेव  स्नातक  न  गुरुकुल  की  तरह  के  विद्यालयों  को  इस  प्रकार  की  सहायता  देने  पर  बल  दिया

 में  ore  के  युग  की  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  उनसे  इस  विषय  में  सहमत  नहीं  हो  सकता
 |

 लेकिन

 अगर  हमको  इस  प्रकार  के  खास  स्कूल  चलाने  ही  हैं  तो  हमें  यह  रुपया  ऐसे  स्कूलों  को  देना  चाहिये

 जैसे  काशी  विद्यापीठ  कौर  गुरुकुल  कांगड़ी  शादी ।  तो  मेरा  निवेदन  है  कि  पबलिक  स्कूलों
 को

 सहायता  देने  के  बनिस्बत  तो  इनको  सहायता  देना  ज्यादा  अच्छा  होगा  |

 दूसरी  बात  मुझे  यह  कहनी  है  जिसे  भ्र भी  मेरे  एक  दूसरें  मित्र  ने  भी  कहा  था  कि  हमको  विद्यार्थियों

 की  एक्स्ट्राकरीकुलर  एक्टिविटीज  पर  भी  विचार  करना  चाहियें  ।  में  इस  प्रकार  की  एक्टिविटीज

 के  विरुद्ध  नहीं  हूं  लेकिन  जिस  से  यहां  दिल्ली  में  युवक  समारोह  श्रायोजन
 किया  गया  था

 उसका
 तो

 में  घोर  विरोध  करता  हूं
 ।

 इसमें  में  कामुकता कौर  विलासिता की  झलक  देखता  हूं  ।  में

 पसे  निवेदन  करूंगा  कि  इस  प्रकार  के  प्रदर्शनों  को  देखकर  तो  हमें  दिल्ली  के  पुराने  मीना  बाजारों

 का  स्मरण  हो  भ्राता  है  ।  इस  प्रकार  की  चीजों  से  तो  हम  अपने  बालकों  के  चरित्र  को  गिराने  में  सहायक

 होंगे  ।
 पिछले  बजट  में  इसके  लिये  २,£८,  ०००

 रुपया  रखा  गया  था  |  वह  इस  बजट  में  बढ़ा  कर
 ४

 लाख

 कर  दिया  गया  है
 ।

 इसी  सिलसिले  में  मेरा  निवेदन  है  कि  यह  जो  लेबर  कौर  सोशल  सर्विस
 के

 कम्प

 किये  जाते  हैं  कौर  जो  सारे  देश  का  भ्रमण  करने  के  श्रायोजन  किये  जाते  हैं  उनमें  इस  रकम  को  क्यों
 न  लगाया  जाये  |

 अब  चूंकि  समय  कम  है  में  एक  खास  विषय  की  सदन  का  ध्यान  खींचना  चाहता  हूं  ।

 यहां  सदन  में  कुछ  दिनों  पहले  एक  बहस  में  कहा  जा  रहा  है  कि  हमारे  देश  के  विद्यार्थियों  में  जो

 अनुशासनहीनता  का  रोग  बढ़  रहा  है  इसको  किस  प्रकार  से  रोका  जाये  |  इस  विषय  में  बहुत  से  लोगों

 ने  अपने  अपन  सुझाव  दिये  थे
 ।

 में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  वैसे  तो  हमारे  सारे  समाज  में  ही

 अनुशासनहीनता  बढ़  रही  है  लेकिन  यह  जो  हमारे  छात्र  और  छात्राओं  में  श्रनुशासनहींनता  बढ़  रही

 है  यह  देश  के  लिये  बहुत  चिन्ता  का  विषय  है  |  इस  सम्बन्ध  में  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इस  दिशा

 में  जनरल  भोंसले  द्वारा  प्रारम्भ
 की

 हुई  राष्ट्रीय  अनुशासन  योजना  ने  अच्छा  परिणाम  दिखाया  है
 ।

 झर  उस  से  आशा
 की

 एक  किरण  प्रकट  हुई  है  ।  में  स्वयं  भी  स्काउट  और  एन०
 सी

 ०
 सी  ०

 का  केडेट

 रहा  ga  में  जानता  हूं  कि  इनसे  कितना  लाभ  होता  है  ।  लेकिन  इस  राष्ट्रीय  भ्रनुशासन  योजना  के
 अन्दर

 हमारे  देश  के  ब्ात्रछधात्र  को  न  केवल  शारीरिक  स्वास्थ्य  का  लाभ  होता  है  बल्कि  उनमें  चरित्र

 काव्य  परायणता  तथा  समाज  सेवा  की  भावना  पैदा  होती  है  ae  सब  से  अधिक  यह  चीज

 पैदा  होती  है  कि  उनमें  अपने  देश  के  वर्तमान  तौर  भविष्य  के  प्रति  विश्वास  पैदा  होता  है  ।  इस
 योजना

 ने  बड़ा  अच्छा  काम  किया  है  कौर  इसकी  हमारे  यहां  जो  बहुत  से  विदेशी  यात्री  जाये  हैं  उन्होंने

 कौर  हमारे  देवा  के  महान  नेताओं  ने  बड़ी  प्रशंसा  की  है  |  पहले  उसको  पुनर्वास
 मंत्रालय

 में  शुरू  किया
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 गया  था  ।  वहां  इसकी  बड़ी  प्रशंसा  हुई  ।  उसके  बाद  इसको  कुछ  प्राय  स्कूलों  में  भी  शुरू  किया  गया
 |

 लेकिन  में  इस  सम्बन्ध  में  एक  थोड़ा  सा  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  पिछले  वर्ष  इस  योजना  के  लिये

 जहां  तक  मुझे  मालूम  है  ११,३१,०००  रुपया  रखा  गया  था  ।
 लेकिन  सारे  साल  भर  बहसें ही  होती

 विचार  विभा  ही  होता  रहा  प्रौढ़  साल  के  तक  शायद  इस  में  से  एक  लाख  रुपया  भी  खर्चे

 नहीं  हो  पाया  ।  यह  बड़े  संतोष  की  बात  है  ।  इस  साल  इस  के  लिये  १८,८०,००० रुपया  रखा  गया

 है  है  कि  इस  साल  इसका  पूरा  उपयोग  होगा  ।  बहस  का  जमाना  लद  गया  अरब  तो  ठोस

 काम  करने  का  समय  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  में  एक  बात  परौ  कहना  चाहता  हूं  ।  इस  साल  इस  योजना  को  तीन  प्रान्तों  में

 यानी  बंगाल  कौर  पंजाब  में  जारी  करने  का  विचार  है  ।  जहां  तक  मुझे  मालूम  है  पहले  यह
 योजना

 जम्मू  HRA,  मध्य  बंगाल  उत्तर  प्रदेश  के  कुछ  स्कूलों

 में  जारी  की  गई  थी  ।
 जब  इसको  इतने  प्रान्तों  में  जारी  किया  जा  चुका  है  तो  इसको  केवल

 प्रान्तों  में  सीमित  करना  में  समझता  हूं  उचित  नहीं  होगा  ।

 एक  दूसरा  कौर  भी  सवाल  है  ।  कुछ  लोगों  का  ख्याल है  कि  यह  योजना  स्काउटिंग

 ए ०  सी ०  सी ०  भर  एन०  सी ०  सी ०  शादी  के  विरोध  में  शुरू  की  गई  है  |  लेकिन  ऐसी  बात  नहीं
 >  ।

 यह  तो  इनको  सप्लीमेंट  करने  के  लिये  एक  पूरक  योजना  के  रूप  में  प्रारम्भ  की  गई  है  |

 हम  तो  अपने  छोटे  बच्चों  को  कस्तूरबा  बालिका  विद्यालय  के  बच्चों  की  भांति  देखना

 चाहते  हें  ।  भ्रमर  उन  के  अन्दर  हम  दृढ़  भ्रनुशासन  की  भावना  को  जमा  तो  उस  के  बाद  में  वे

 चाहे  किसी  भी  क्षेत्र  में  जा  कर  काम  करें--चाहे  वे  साधारण  नागरिक  चाहे  सरकारी  नौकर  हों

 झर  चाहे फ़ौज  में  भरती  हों--बुनियादी तौर  पर  उन  में  जो  अनुशासन
 के  बीज

 उग  वे  समाप्त

 नहीं  हो  सकते  ।  इसलिये  में  शिक्षा  मंत्रालय  से  यह  निवेदन  करूंगा  कि  इस  योजना
 को

 कवल  तीन

 प्रान्तों  में  ही  सीमित  न  रखा  जाय  ।  अगर  रुपये  की  कमी  तो  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  सुझाव

 है  कि  हर  प्रान्त  के  हर  ज़िले  में  कम  से  कम  इस  का  एक  सेन्टर  रखा  जाय  ।  ये  सेक्टर्स  पावर-हाउस

 की  तरह  काम  करें--जिस  प्रकार  पावर-हाउस से  बिजली  निकलती  है  और  चारों  ओर  प्रकाश

 उसी  प्रकार इन  पैन्ट  के  द्वारा  सारे  देश  में  अनुशासन  की  भावना  को  फलाया  जा  सकता

 है  ।  जहां  तक  मेरा  ख्याल  सारे  देश  में  लगभग  Yoo  जिले  होंगे  |  उन  में  ५००  केन्द्र  स्थापित  कर

 के  चारों  इस  योजना  को  फैलाया  जा  सकता  है  |

 साथ  ही  इस  बारे  में  राज्य  सरकारों  का  भी  सहयोग  लिया  जा  सकता  है  ।  राज्य  सरकारें  अपने

 शिक्षा  विभागों  के  द्वारा  व्यायाम  शिक्षकों  aris  पर  काफी  रुपया  खड़े  कर  रही  हें  ।  प्राईवेट  संस्थानों

 में  भी  व्यायाम  शिक्षक  हैं  ।  अगर  उस  रुपए  को  इस  तरफ  डाइवर्ट  कर  दिया  या  उन्हीं  व्यायाम

 शिक्षकों  को  रिफ्रेशर  कोर्स  देकर  इस  योजना  के  द्वारा  उन  को  प्रशिक्षित  कर  दिया  तो  उसी

 रुपये  के  द्वारा  यह  योजना  सारे  देश  में  फैल  सकती  है  |

 अन्त  में  एक  बात  की  में  डा
 ०

 श्रीमाली  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।

 सभापति  महोदय :  में  माननीय  सदस्यों  को  याद  दिला  दूं  कि  गैर  सरकार  सदस्यों  का  कार्य

 ढाई  बजे  होगा  ।  इसलिये  माननीय सदस्य  wal  बात  संक्षेप में  कहें  वरना  हमें  देर

 तंक  बैठना  होगा  ।

 श्री  भक्त  दरशन  :  सभा नेत्री  हिन्दी  को  राज्य-भाषा  के  पद  पर  यासीन  करने  के  बारे  में

 सब
 से

 बड़ा  जो  तक॑  दिया  जाता  वह  यह  है  कि  एक  दरिद्र  भाषा  है  ।  हिन्दी का  एक  सेवक

 होने

 के

 नाते  में  इस  इरिद्रत  को  स्वीकार  नहीं  करता  हू

 |

 जिन  et
 re

 दिलों  शिका
 मंत्रालय

 faa  अंग्रेजी  में
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 wat  दर्शन

 के  द्वारा  प्रायोजित  दिल्ली  में  वैज्ञानिक  कौर  प्राविधिक  पुस्तकों  की  प्रदर्शनी  को  देखा  जिस  का

 बाद  में  नवेली  विश्वविद्यालय  में  भी  आयोजन  किया  उन  के  लिये  वह  एक  खोल  देने  वाली

 बात  थी  ।  बिना  सरकार  के  प्रोत्साहन  के  इस  देश  के  हिन्दी  के  लेखकों  ने  विज्ञान  शादी  के  विषय  पर

 ऐसी  पुस्तकें  लिखी  जिन  के  द्वारा  कम  से  कम  ग्रेजुएट  कक्षा  तक  शिक्षा  दी  जा  सकती  है  ।  हमारी

 पुरानी  संस्थाश्नों--काशी  विद्यापीठ  ate  गुरुकुल  इत्यादि--में  हिन्दी  माध्यम  के  द्वारा  पहले

 से  ही  बी०  wo  कक्षा  तक  शिक्षा  दी  जा  रही  है  ।  इससे  यह  सिद्ध  है  कि  हिन्दी  के  माध्यम के

 it  अन्य  भारतीय  भाषाओं  के  माध्यम  के  द्वारा  उच्च  से  उच्च  ५ कक्षा  तक  शिक्षा  दी  जा  सकती

 इस  लिये  यह  तके  कोई  मायने  नहीं  रखता  है  ।

 मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  हमारे  शिक्षा  मंत्रालय का  बड़ा  भारी

 उत्तरदायित्व  है  |  हमें  बतलाया गया  था  कि  १९५०  से  Peay  के  बीच  में  सब  साइंटिफ़िक

 परिभाषिक  शब्द-बन  जायेंगे |  हम  १९५८ तक  पहुंचे  हैं  श्र  में  समझता  हूं
 कि

 शायद  एक

 चौथाई  काम  भी  नहीं  हो  पाया  है  ।  जिस  गति  से  यह  काम  हो  रहा  उस  को  देखते  हुए  तो  प्राप्त

 काल  तक  भी  यह  काम  पूर्ण  नहीं  हो  सकेगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  में  एक  दो  निवेदन  करना

 |

 जहां  तक  में  जानता  अलग  विषयों  के  कुछ  ars  बना  दिये  गये  हैरो  उन  में  जो

 विशेषज्ञ  रखे  गये  वे  विद्यालयों  के  प्रोफ़ेसर  हैं
 ।

 उन
 को

 महीने  में  तीन  दिन  के  लिये  दिल्ली  बुलाया

 जाता  है  प्रौढ़  उन  के  सामने  ये  सूचियां  रख  दी  जाती  हैं  ।  इस  अवधि  में  और  इस  तरीके  से  वे  बेचारे

 क्या  काम  कर  सकते  हैं  ?  उन  को  प्रौढ़  भी  काम  हैं  ।  जिस  मन्थर  गति  शिथिल गति  से  यह  काम

 चल  रहा  वह  बड़ा  निराशाजनक है  ।  में  शिक्षा  मंत्रालय  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  चाहे
 दो

 तीन

 वर्ष  के  लिये  होल-टाइम  विशेषज्ञ  रखे  जायें  कौर  दो  त।न  वर्ष  प्रतीक  से  अधिक  पांच  वर्ष  इस

 काम  को  पुरा  कर  दिया  जाय I

 मुझे  बताया  गया  है  कि  हज़ारों  शब्द  ऐसे  जो  गढ़े  जा  चुके  बनाए  जा  चुके  लेकिन  अभी

 तक  उन  पर  केबिनेट  की  मुहर  नहीं  लगी  यह  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  ore  है  ।  राज-भाषा आयोग

 ने  भी  इस  बारे  में  टिप्पणी  की  है  कि  इन  हज़ारों  शब्दों  के  कैबिनेट  के  सामने  जाने  की  क्या  जरूरत

 है  ।  उस  के  पास  इतना  अवकाश  नहीं  है  कि  वह  बारीकी  से  इन  दादों  को  देख  सके  ।  इसलिये  यह

 प्रतिबन्ध  हट  जाना  चाहिये  श्र  जो  हजारों  शब्द  पहले  से  तैयार उन  को  स्वीकृति  A  जानी

 चाहिये  ।

 यह  थ्योरी  बिल्कुल  ग़लत  है  कि  जब  परिभाषिक  wee  बन  तब  पाद्य-पुस्तकें तैयार

 की  जा  सकेंगी  |  संसार  का  इतिहास  इस  बात  का  साक्षी  है  कि  साहित्य  पहले  बनता  है  कोष  बाद

 में  बनता  है  ।  लेकिन  जिसको  बेल  के  et  गाड़ी  लगाना  कहते  वहीਂ  इस  सम्बन्ध में  हो  रहा  है  ।

 कमीशन  ने  भी  अपनी  रिपोर्ट  में  बताया  है  कि  पुस्तकों  को  लिखने  का  काम  समानान्तर  रूप  से  जारी

 कर  दिया  जाय
 ।

 तभी  तो  लेखक  के  सामने  किसी  शब्द  के  चयन  का  प्रशन  जायगा  कौर  तब  ही  वह  तय

 करेगा  कि  कौन  सा  दाऊद  उपयुक्त  है
 ।

 एक  तरह  की  लैबारेटरी  में  बैठ  कर  यह  तय  नहीं  किया  जा

 सकता  कि  किस  विषय  में  कौन  शब्द  उपयुक्त  होगा  ।  सभानेत्री जी  श्राप  जानती  तो  हैं  कि  stat

 में  एक  एक  भाव  के  कितने  दड्र च्च्  हैं  ,  उस  में  एक  एक  शब्द  के  लिये  पंद्रह  तक  सनानिम्स
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 होते  हैं
 ।

 लेखक  जब  लिखने  अनुवाद  करने  तो  उस
 को

 कठिनाई  होगी  कौर  वहू  उपयुक्त

 शब्दों  का
 ं

 चयन  करेगा  या  निर्माण  करेगा  प्रौर  इस  तरह  सच्चे  प्रो  में  भाषा  विकास  हो

 सकेगा  |

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  शिक्षा  मंत्रालय  की  मांगों का  समर्थन  करता  हज़ारों  को  धन्यवाद

 देता हूं  ।

 सभापति  महोदया :
 माननीय  मंत्री  भ्र पने  भाषण

 में
 कितना

 समय  लेंगे
 ?

 tire  श्र  गवेषणा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  का०  ला०  :  लग  भग

 wy  मिनट |

 महोदया :  में  war के  सामने  यह  प्रस्ताव  रखूंगी कि  वह  २०  या  २४५  मिनट

 देर  तक  बैठना  चाहेगी  या  नहीं ?  क्या  माननीय  सदस्य  तैयार  हैं  ?

 माननीय सदस्य  :  नहीं  ।

 महोदया :  में  समझती  हूं  fe  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  का

 समय  कम  करना  ठीक  नहीं  होगा  ।  माननीय  सदस्यों  ने  भ्र पने  भाषणों  में  बहुत  से

 पूछे  हें  प्लोर  जानकारी  मांगी  हमें  माननीय  मंत्री  के  भाषण को  सुनने  के

 लिये  उत्सुक  होना  चाहिये  इस  लिए  मेरा  सुझाव है  fe  ५  बजे  के  पश्चात २०
 या  २४  मिनट  के  लिए  बेठा  जाए ।

 माननीय  सदस्य  नहीं  |

 महोदया :  तो  फिर  में  सभा  की  राय  लेती हूं  ।  प्रहन यह  है
 :

 सभा  पांच  बजे  के  पहचान  राधे de  के  लिए  ५11  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 का  ०  ला०  श्रीमाली
 :  वाद-विवाद का  उत्तर  देने  के

 लिये  खड़े  होते  हुये  मुझे

 मौलाना  भ्रमजाल  के  निधन  की  याद  श्री रही  है  ।  इस  मंत्रालय के  लिये  बड़े  सोभाग्य की  बात

 थी  कि  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  बाद  मौलाना  आजाद  जैसे  महान  नेता  को  इस मंत्रालय का  मंत्री

 बनाया  गया  |
 art  यों  कहना  कि  हमारे  मंत्रालय

 के
 जलयान

 का
 लंगर  टूट

 गया  पर  मौलाना  श्राजाद  ने  दिक्षा की  राष्ट्रीय  पद्धति  की  जो  नींव  डाली  थीਂ  यदि  उस

 पर  हम  चलते  रहेंगे  तो  हम  अपने  गंतव्य  पर  पहुंच  जायेंगे  ।

 मौलाना  भ्रमजाल  के  नेतृत्व  में गत  १० वर्षों  में  भारतीय  दिक्षा  में  जो  प्रगति  हुई  है

 उसकी  एक  मुख्य  विशेषता  यह  है  केन्द्रीय  सरकार
 दिक्षा  की  प्रगति  में

 अधिक से  प्रिक  रुचि  लेती  रही  यद्यपि  हमारे  संविधान  द्वारा  केन्द्र  पर  दिक्षा की  सीमित

 जिम्मेदारी  रह  गयी है  |  सभा  को  पता है  कि  art  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  को

 शिक्षा  dat  सभी  कार्यक्रमों  के  पूर्व-प्रारंभिक  शिक्षा  से  लेकर  विश्वविद्यालय  स्तर

 सहायता दे  रही  केन्द्र  के  संसाधन  सीमित हैं  जब  कि  राज्यों के  संसाधन

 सीमित  श्रत: यह उचित है यह  उचित  है  कि  शिक्षा  की  राष्ट्रीय पद्धति  के  विकास के  लिए  केन्द्र  राज्यों

 को  अवद्य  सहायता  दे  |

 मूल  sas  में



 XERXO  सामान्य  झायव्ययक-झ्रनुदानों  की  २१  १९५८

 का०  ato

 राज्यों  के  सामने  झ्रजीब  संकट  है  ।  सभी  स्तरों  पर  शिक्षा  के  विकास  के  लिए

 खर्च  का  भार  पड़  रहा है  |  प्रारंभिक  कौर  माध्यमिक  स्तर  पर  विस्तार

 करना  अ्रपरिहार्य॑ है  |  प्रारंभिक  स्तर  पर  विस्तार  बढ़ाने का  हमें  प्रयत्त  करना

 है  ताकि  संविधान  के  निर्देशक  तत्व  की  पूर्ति  यथा  संभव  श/घ्नातिद्ष/घ्  हो  जाय  ।  माध्यमिक  स्तर

 पर  भी  कुछ  विस्तार  करना  अपरिहार्य  है  क्योंकि  हमारे  उद्योगों  तथा  हमारी  प्रगतिशील

 अव्यवस्था  के  लिए  हमें  may  योग्यता  तथा  नेतृत्व  गुण  से  सम्पन्न  कुछ  नवयुवकों  कौर

 महिलाओं  at  श्रावस्यकता  होगी  ।  विश्वविद्यालय  स्तर  पर  हमारी  नीति  यह  है  कि

 पर  फिर  भीਂ  माननीय  सदस्य इसका  विस्तार  बहुत  तेज़ी  से  न  जाय  |

 विश्वविद्यालय  अनुदान  mat  के  प्रतिवेदन  से  देख  सकते  कि  विश्वविद्यालयों  की

 संख्या  बढ़ती जा  रही  हैं  ।

 राज्यों  के  सामने  समस्या यह  है  कि  वे  शिक्षा का  विस्तार  करें या  शिक्षा  का  स्तर  ऊंचा

 उठायें  ।  मेँ  समझता  हुं कि  वे  इन  दोनों  बातों  में  से  किसी  की  उपेक्षा नहीं  कर  सकते  ।
 विस्तार  तो  दोनों  स्तरों  ata  कौर  माध्यमिक--होना  हीਂ  है  ।  पर  यदि  हमें

 इस  परिवर्तनशील  समाज  की  चुनौती  स्वीकार  करना  है  कौर  एक  नये  समाज  का

 निर्माण  करना है  तो  हमें  गुणात्मक  सुधार  तो  करने हीਂ  पड़ेंगे  |

 मंत्रालय  की  मांगों  के  सम्बन्ध  में  जो  आलोचनायें  कीਂ  गयी  उनका  उत्तर  देने  के  पूर्व

 में  संक्षेप में  बताना  चाहता  हूं  कि  अ्रगले  वर्ष  में  हम  क्या  करने  जा  रहे  हैं  ।  सभी  स्तरों
 के

 राज भ्रध्यापकों  के  स्तर  को  ऊंचा  उठाने  के  लिए  सरकार  सर्वाधिक  महत्व  देंगी

 अध्यापकों  की  स्थिति
 बहुत  खराब  वे  बहुत  गरीब  हैं  wie  उन्हें  कोई

 संरक्षण  प्राप्त  नहीं  है  ।
 ०

 हमें  यह  बात  स्वीकार  करनी  चाहिए  कि  उनका  व्यवसाय  एसा  है  जो  मानवता  कीਂ
 =

 ६८  लिए  wa  परिश्रम कर  रहे  हैं  ।  साधारण  दृष्टि  से  देखने  पर  तो  ऐसा  लगेगा  कि

 उन का  कोई  विशेष  महत्व  नहीं  है  पर  वास्तव  में  उनका  महान  ऐतिहासिक महत्व  है

 साम्राज्यों  तथा  पीढ़ियों  का  अधार  स्तम्भ  ये  अध्यापक
 a

 *

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  किये  गये  कार्यों  में  सब  से  अधिक  कार्य यह  है  कि  अध्यापकों
 का

 वेतन  बढ़ाने के  लिये  राज्यों को  वित्तीय  सहायता  दी  है
 ।

 में  सभा  को  सूचित  करना  चाहता  हूं
 कि  array  वर्ष  से  राज्यों  को  सभी  श्रेणी  अ्रध्यापकों  के--प्रारंभिक  विश्वविद्यालय  व

 सम्बद्ध  कॉलेजों--कं लिए
 केन्द्र  से

 वित्तीय  सहायता  मिलेगी  १९५६-५७  श्र  SEYW—NS  में  हम

 ने  प्रारंभिक  स्कूलों  के  अध्यापकों  का  वेतन  बढ़ाने  के  लिए  अतिरिक्त  व्यय  के  ५०  फी  सदी  की  दर  से

 कूल  २,७४,  १९,७४१  रुपये  के  अनुदान  दिये  |
 गत

 वर्ष
 से  हम  ने  माध्यमिक  स्कूलों के  अध्यापकों

 का  वेतन  बढ़ाने  के  लिए  भी अनुदान  देना  शुरू कर  दिया  ER, GL, Coo  रू०  दिये  |

 इस  मामले  में
 भी  बढ़े  हुये  व्यय  में  केन्द्रीय  सरकार का  ४०  पर  सेंट  अंशदान है  |  हमने  राज्य

 सरकारों  को  लिखा कि  यदि  राज्यों  के  पास  अपना  भ्रंश दान  देने  की  क्षमता  नहों  वे  केन्द्रीय

 सरकार  की  aa  को  माध्यमिक  स्कूलों के  भ्रध्यापकों का  बतन  बढ़ाने के  काम  में  इस्तेमाल

 कर  सकते हैं  ।.
 विश्वविद्यालयों

 के  अध्यापकों  का  वेतन  बढ़ाने के  लिए  गत  २  वर्षों  में  हमने

 १८  विश्वविद्यालयों  को  9, 85, G20 १४
 ०

 के  भ्रनुदान दिये  विश्वविद्यालयों  से  सम्बद्ध  कालेजों

 के  भ्रध्यापकों के  बारे
 में

 कई  माननीय  सदस्यों  ने  जिक्र  किया है  इन  शझध्यापकों  के  मामले

 किसी भी  योजना  में  सम्मिलित  नहीं थे  ।  मुन्ने  प्रसन्नता है  कि  विश्वविद्यालय
 अनुदान

 आयोग  ने  सम्बद्ध  कालेजों
 के  स्थायी  कौर  पूरे  समय  काम  करने  वाले  अध्यापकों  के  बेतन



 २१  eas  सामान्य  श्रायव्ययक-्रनदानों  की  रख

 बढ़ाने
 का  निश्चय किया  भ्रौर  पुरुषों  के  कालेजों  के  भ्र ति रिक्त  व्यय  का  ५०  पर  कौर

 महिला  कालेजों के  अतिरिक्त  व्यय  का  ७५  पर  सेंट  व्यय  प्रयोग  स्वयं  उठायेगा  |  प्रयोग  अध्यापकों

 का
 स्तर  भी  ऊंचा  उठाना  चाहता  है  ।  उसने  वेतन  ase  के  लिए  कुछ  न्यूनतम  ad

 भा
 रखी  हैं  ।  इस  योजना  के  भ्रन्तगंत  श्रमदान  उन  कालेजों को  मिल  सकेगा  जिनमें  कि

 विद्याथियों  संख्या  १०००  कम  है  कौर  अन्य  कालेज  यदि  विद्यार्थियों की  संख्या

 निर्धारित  कार्यक्रम के  अ्रतुसार  काम  करने  के  लिए  सहमत हो  जायेंगे  तो  वे  भी  भ्रनुदान  कीਂ  मांग

 के  लिए  पात्र बन  सकेंगे  ।  art  शिक्षा  का  स्तर  बहुत  गिर  गया  है  क्योंकि  हम  बहुत  अधिक

 सख्या में  विद्याथियों  को  भरती कर  रहेहें  कौर  उन  के  लिये  ठीक  प्रबन्ध  नहीं  कर  पाते ।

 इस प्रकार  लक्ष  यह  है  कि  कॉलेजों  में  विद्याथियों  की  संख्या  कम की  जा  सके  ।  इस

 योजना  के  अधीन  कालेजों  सहायता  दी  जायेंगी  कालेजों  के

 अपने  शभ्रध्यापकों  द्वारा  किये  जाने  वाले  प्राइवेट  ट्यूशनों  का भी  विनियमन  करना  होगा
 हि

 मुझे  विश्वास  है  कि  इन  उपायों से  श्रघ्यापकों  को  ही  सहायता  नहीं  मिलेंगी  बल्कि वे
 काम  में  अधिक  ध्यान  दे  सकेंगे  कौर इस  प्रकार  शिक्षा  का  स्तर  ऊंचा  उठ  |

 शी  तंगा सरि  (  मदुरै  यदि  राज्य  सरकारें  भ्र पना  lo |  wea  नहीं  देंगी  तो  भी

 क्या
 प्रयोग

 अपना  Yo%,  अत्यंत दे  देगा  और  राज्य  सरकारों  से  यह  मांग  नहीं  करेगा  कि  वे

 अपना  अध्यक्ष  दे  ताकि  गेर-सरकारी  कालेजों  के  अध्यापकों  को  उससे  लाभ  पहुंचे
 ?

 ०  का ०
 लाठ  श्रीमाली :  क्या  माननीय  सदस्य  समझने हैं  कि  केन्द्र  के  संसाधन  बहुत  अ्रसीमित

 हैं
 ।  हमें  इस  समस्या  को  यथार्थवादी  ढंग  से  हल  करना  है  arg  Beater  सरका  कीं  Heer  sere

 नहीं  है
 ।

 केन्द्रीय  सरकार  जानती  है  कि  समाज  में  अध्यापकों  का  कितना  महत्वपूर्ण  स्थान  है  कौर

 इसी  लिए  उसने  यह  कदम  उठाया  है
 ।  में  समझता  हूं  कि  उचित  यही  होगा  कि  राज्य  सरकारें  भी

 कर्त्तव्य  निभायें  ।

 वर्ष  हम  अध्यापकों को  राष्ट्रीय  पुरस्कार  देने  की  एक  योजना  शरु  करने  जा  रहे  हैं

 सरकार  ने  उन  अध्यापकों की  सेवाओं  जिन्होंने  त्याग  ale  सेवा  की  भावना  से  परिश्रम  किया  है

 मान्यता  प्रदान  करने  का  निश्चय  कर  लिया  है  ।  के  लिए  राष्ट्रीय  पुरुस्कारਂ  नाम  की  एक

 योजना  तेयार  की  जा  चुकी  है  इस  योजना  के  प्रस्तुत  पुरस्कार  देने  के  लिए  सभी  राज्यों  से

 अध्यापक  चुने  जायेंगे  प्रौढ़  उन्हें  राष्ट्रीय  पुरस्कार  दिया  जायेगा
 |

 यद्यपि
 इस

 पुरस्कार  की  राशि  बहुत

 मोडी  है  बर  में  आशा  करता  a

 कि  इस

 ढंग  से  हम  wee  का  सम्मान

 बढ़ा  सकेंगे  श्र

 भारिक  seg  काम  केਂ  लिए  प्रोत्साहन दे  सकेंगे

 प्रारम्भिक  शिक्षा
 के

 संबंध  मुझे  खेद  है  कि  सभा  के  सामने  मैं  सुन्दर  स्वरूप  नहीं  उपस्थित

 कर  सका
 |

 सभा  को  पता  है  कि  भ्र भी  हाल  में  हमने  लक्ष्य  ६:१४  से  घटा  कर  ६:११  कर  दिया

 है  ।  हम  कोशिका  करेंगे  कि  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  तक  हम  यह  लक्ष्य  पूरा  कर  लें  |  हमारा  भ्रतुमान

 है  कि
 इस  काय॑

 के  लिए  हमें  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  ३२०  करोड़  रुपये  की  झ्रावश्यकता

 ही  क  क  क

 canemahqoteeten  oo

 ७२

 करोड़
 रु०

 का  शझ्रावत्तक  व्यय  भी  आवश्यक  होगा  ।  यह  लक्ष्य  तभी  पूरा  होगा  जब  देश  at  जनता  यह

 श्रच्छी तरह समझ तरह  समझ  ले  कि  शिक्षा  योजना  का  एक  भ्र भिन्न अंग रंग  है  ।

 मूल  अंग्रेजी
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 का०  ला०

 यह  बात  सत्य  है  कि  संविधान  के  निदेशक तत्व  की  पूर्ती  के  लिये  हमारे  पास  पर्याप्त  निधि  नहीं

 है  पर  साथ  ही  में  यह  भी  बताना  चाहता  हुं  कि  इस  समय  बड़े  पैमाने  पर  शिक्षा  के  प्रसार  का  संचालन
 करने  के  लिये  हमारे  पास  समुचित  प्रशासकीय  व्यवस्था  भी  नहीं  है  ।  EAR—-X  में  शिक्षा  के  व्यय  में

 लगभग  Yo  प्रतिशत  की  कमी  थी  ।  केन्द्र में  तथा  राज्य  सरकारों के  स्तर  पर  भी  संविधान

 के
 निर्देशक  तत्व  की  पूर्ती  के  लिये  बहुत  काफी  प्रयत्न  करने  की  आवश्यकता  है  |  इसी  उद्देश्य को  घ्यान

 में  रख  कर  शिक्षा  मंत्रालय  ने  att  हाल  में  प्रारम्भिक  दिक्षा  की  एक  अ्रखिल  भारतीय  परिषद्  की

 स्थापना  की  है  ।  जो  कि  केन्द्र  तथा  राज्यों  के  कार्य  का  समन्वय  करेगी  |

 सभा  को  पता  है  कि  गत  वर्ष  भारत  सरकार  ने  प्रारम्भिक  शिक्षा  का  अ्रखिल  भारतीय  सर्वेक्षण  कराया

 था  ।  सर्वेक्षण  का  कार्य  लगभग  समाप्त  हो  गया  है  कौर  है  कि  सन्  १९  yo—Ye HST ch Tal के  मध्य  तक  सभी
 राज्यों  में  यह  कार्य  पूर्ण  हो  जायेगा  ।  इस  तथ्य  दोधक  सांख्य  कीਂ  सर्वेक्षण  द्वारा  हमें  उन  सभी  क्षेत्रों

 की  ठीक  स्थिति  का  ज्ञान  प्राप्त  हो  सकेगा  जिन  में  इस  समय  प्राइमरी  मिडिल  या  हाई  स्कूल  हैं  alk

 जिन  में  नये  स्कूलों  की  आवश्यकता  है
 ।

 यदि  सर्वेक्षण  के  परिणामों  का  समुचित  ढंग  से  उपयोग
 किया

 जायेगा  तो  कम  से  कम  स्कूलों  द्वारा  प्रतीक  से  aly  बड़े  क्षेत्र  का  काम  चलाया जा  सकेगा स्कूल  इस
 प्रकार  स्थापित  fee  जायेंगे  कि  प्रारम्भिक  दिक्षा  के  लिये  किसी  भी  विद्यार्थी  को  एक  मील  से  ates

 दूर  मिडिल  स्कूल  की  शिक्षा  के  लिये  ३  मील  से  अधिक  कौर  हाई  स्कूल  की  शिक्षा  के  लिये  ५  मील  या

 ७  मील  से  often दूर  न  जाना  पड़े इस  सर्वेक्षण की  प्रो  राज्य  सरकारों  का  ध्यान  श्राकंषित  कराया

 जा  चुका  है  भ्रौर  राज्य  सरकारों  ने  हमें  श्रीनिवासन  दिया  है  कि  वे  इस  सर्वेक्षण  से  परिणामों  का  पुरा  पूरा

 उपयोग  करेंगी  ।

 लड़कियों  की  शिक्षा  के  सम्बन्ध  में  यह  कहा  गया  कि  लड़कों  तौर  लड़कियों  की  शिक्षा  के  लिये  जौ

 सुविधायें हैं  उन  में  काफी  grad  ।  यह  सच  है  कि  दोनों  में  अन्तर  है  ।  Peyy—-ve THe a Isa में  स्कूलों  में  पढ़ने
 वाली  लड़कियों  की  संख्या  ७४,८६,८८६  थी  |  जब  कि  लड़कों  की  संख्या  2,90, 2B, QUX  थी  ।  मान

 लींजिये  कि  स्कूल  जाने  वाली  जरायु  के  बच्चों  में  ५०  प्रतिशत  लड़कियां  हैं  तो  लड़कियों  at  संख्या

 स्कूल  जानें  वाले  कुल  बच्चों  की  संख्या  का  ३०  प्रतिशत  ही  हुई  |  शिक्षा  मंत्रालय  लड़कियों  की  शिक्षा

 के  विकास के  लिये  एक  महत्वपूर्ण योजना  शुरू  करने  वाली  है  जिस  के  भ्रन्तर्गत  महिला  श्रघ्यापकों को
 गांवमें  मुफ्त  रहने  का  स्थान  दाइयों  की  नियुक्ति  अध्यापकों  के  लिये  घनीभूत  तथा

 विशेष  पाठ्यक्रम  की  व्यवस्था  edt  से  ११वीं  कक्षा  की  लड़कियों  के  लिये  छात्रवृत्तियों  की

 व्यवस्था  होगी  ;  शरध्यापकों  के  लये  प्रत्या स्मरण  पाठ्यक्रमों  की  व्यवस्था  होगी  शौर  प्रारम्भिक

 पाठ्यशालाग्ों  में  निःशुल्क  शिक्षा  की  व्यवस्था  होगी  ara’  कि  इन  उपायों  से  लड़कियों

 की  दिक्षा  का  विकास  होगा  |

 में  सभा  को  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि  सरकार  श्रीमती  दुर्गा  बाई  देशमुख  के  सभापतित्व  में  एक

 समिति  नियुक्त  करने  जा  रही  है  जो  सभी  शिक्षा  के  सम्पूर्ण  wer  पर  विचार  करेंगी  ।  यह

 समिति  वयस्क  शिक्षा पर  भी  विचार  करेगी  |  उद्देश्य  यह  है  कि  शिक्षित  महिलाओं का  उपयोग  हो
 और  वे  राष्ट्रीय  पुर्ननिर्माण में  अरपना  पूर्ण  सहयोग दे  सकें  |

 माध्यमिक  शिक्षा  के  स्तर  में  हम  दो  मुख्य  कार्यक्रम  चलाते  रहेंगे  ;  हाई  स्कूल  शिक्षा  प्रणाली

 को
 माध्यमिक

 दिक्षा  प्रणाली  में  बदल  लेंगे  श्र  कुछ  चुने  हुए  स्कूलों
 को  बहु  प्रयोजनीय  स्कूलों  में

 ।
 ५७५  स्कूलों को  बहुप्रयोजनीय स्कूलों  में शरर  208 HY को  हायर  सेकेन्डरी ५  में  बदला  जा

 चुका  है  |  माध्यमिक  शिक्षा  को  बहुमुखी  बनाने  के  उद्देश्य  से  उन  में  अगले  वर्ष  से  कृषि  और  विज्ञान

 की  पढ़ाई की  भी  व्यवस्था  कर  दी  जायेंगी  ।
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 यह  भी  एक  सामान्य  शिकायत  है  कि  हायर  सेकेन्डरी  स्तर  पर  कौर  विश्वविद्यालय स्तर  पर

 भी  sash  शिक्षा  का  स्तर  बहुत  नीचा  हो  गया  है
 ।  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  काफी  चिन्तित है

 और  इसी  उद्देश्य  से  उसने  हैदराबाद  में  एक  प्रंग्रेजी  भाषा  शिक्षा  संस्था  खोलने  का  निश्चय  किया

 यह  संस्था  ट्रेनिंग  कालेजों  के  भ्रध्यापकों  ae  हाई  स्कूलों के  अ्रध्यापकों तथा तथा  बाद  में

 विद्यालयों  के  अध्यापकों को  भ्रंप्रेजी  के  पाठ्यक्रम  का  प्रशिक्षण  देगी  ।

 सरकार  एक  कार्य  करने  जा  रही  है  वह  है  गांधी  दर्शन  सम्बन्धी विशेष  व्याख्यानों  का

 TS  करना  |  जो  व्यक्ति गांधी  जी  के  निकट  सम्पर्क में  रहे  हैं  या  जिन्होंने उनके  जीवन व  दर्शन

 का  अघ्ययन  किया  है  उनको  छांटा  जा  रहा  है  ।  ये  लोग  विश्वविद्यालयों में  व्याख्यान  देंगे  ।  इस

 सम्बन्ध  में  में  माध्यमिक  शिक्षा  की  ग्रसित  भारतीय  परिषद्  के  महान्  कार्य  का  उल्लेख  करूंगा
 |

 शिक्षा की  सब  से  बड़ी  समस्या wa  भी  यही  है  कि  भ्रध्यापकों को  प्रशिक्षण  HA  दिया  जाये  उनकी

 योग्यता केसे  बढ़ाई  जाये  ।  ऐसा  केवल  प्रशिक्षण  कालिजों  के  द्वारा ही  किया जा  सकता  है  ।

 प्रशिक्षण  कालिजों  से  निकल  कर  प्रशिक्षित  अधिकांश  भ्र ध्या पक गण  अध्यापन  की  पुरानी  आदतों

 में  पड़  जाते हैं  प्रशिक्षण  कालिजों  में  सीखी गई  सभी  बातों
 को  भूल  जाते हूं  ।

 प्रशिक्षित

 भ्रध्यापकों  तथा  भ्र ध्या पन  कार्य  में  लगे  हुए  प्रिय  अध्यापकों
 का  प्रशिक्षण  कालिजों  से  सम्पर्क

 बनाये रखने  के  लिये  मंत्रालय  ने  विभिन्न  प्रशिक्षण  कालिजों  तथा  विश्वविद्यालयों  में  विस्तार  सेवा

 विभाग  स्थापित  किये  इस  समय  प्रशिक्षण  कालिजों  तथा  विश्वविद्यालयों में  विस्तार

 सेवा  विभाग  खोला  जा  चुका  है
 ।

 इस  विभाग  के  मुख्य  कार्यों  में  अध्यापकों  के  लियें
 गोष्ठियों

 व  सम्मेलनों  तथा  विशेष  अ्रध्ययन  का  आयोजन  करना  विशेष  साहित्य  का  प्रकाशन  तथा

 पुस्तकालयों का  विस्तार  शादी  करना  है  ।  हमें  आशा है  कि  PERG—HE  में  कालिजों तथा

 विद्यालयों  में  र  विस्तार  सेवा  विभाग  स्थापित  कर  दिये  जायेंगे  ।

 कई  माननीय  सदस्यों  ने  विश्वविद्यालय  शिक्षा  आयोग  तथा  माध्यमिक  दिक्षा  आयोग  की

 तीन  वर्ष  का  डिग्री  पाठ्यक्रम  लागू  करने  की  सिफारिश  के  सम्बन्ध  में  नि  किया  ।  सभा  को

 याद  होगा  कि  सरकार  ने  श्री  चिन्तामणि  देशमुख  के  सभापतित्व  में  इस  सुझाव  की  वित्तीय

 नाइयों  पर  विचार  करने  के  लिये  एक  समिति  नियुक्त की  थी  ।  हाल  ही  में  प्रतिवेदन प्रस्तुत
 कर

 दिया  गया  है  तथा  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  सरकार  ने  इस  प्रतिवेदन  को
 अन्तिम

 रूप  से
 स्वीकार

 कर  लिया  है
 ।

 सभी  विश्वविद्यालयों  में  इस  योजना  को  लागू  करने  के  लिये  २५  करोड़  रुपये

 व्यय  होने  का  च्  है  ।  परन्तु  द्वितीय  योजना  काल  में  हमें  केवल  १५  करोड़  रुपयों  की

 कता  होगी  जिसका  ग्रोथ  केन्द्र  देगी  तथा  प्राधा  राज्यों  द्वारा  वहन  किया  जायेगा  |

 तीन  वर्ष  के  डिग्री  पाठ्यक्रम  के  साथ  साथ  समिति  ने  कुछ  mea  सुधारों  के  लिये  भी  कहा

 है  जिन्हें करना  ज़रूरी  होगा  इस  व्यय  में  उस  सब  व्यय  को  भी  शामिल  करना  होगा  जो

 कालिज  की  शिक्षा  पाठ्यक्रम  का  परिवर्तन  कालिजों  में  विद्याथियों  की  संख्या
 कम  भ्रध्यापक-विद्याधियों  का  अनुपात  दोधनशालाओओं  की  संख्या  को

 wat को  बढ़ाने  तथा  जहां  संभव  हो  वर्ग  भ्र ध्या पन  पद्धति  लागू  करने  पर  होगा
 ।  श्राद्या है है  कि

 भ्र गले  तीन  वर्षों में  १५०  इंटर  कालिजों  को  डिग्री  कालिज  बनाया  जायेगा  तथा  ३६०  डिग्री  कालिजों

 को  संगठित किया  जायेगा  ।  एक  कालिज  में  विद्याथियों की  संख्या  ८०० से  १०००  तक

 रखने  की  सिफारिश की  गई  है  ।  सबसे  महत्वपूर्ण शर्त  यह  रखी  गई  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  अरपना
 अंश  विश्वविद्यालय  को  तभी  देगी  जब  उस  विश्वविद्यालय  में  तीन  वर्ष  का  डिग्री  पाठ्यक्रम  लागू

 कर  दिया  जायेगा  कौर  राज्य  सरकार  भ्रमणा  विश्वविद्यालय  अथवा  कालिज  बराबर  का  रुपया  देने
 को  तैयार  होंगे  ।

 412  LS



 REQ  सामान्य  झायव्ययक--अनुदानों  ay  मांगें  २१  Leys

 का०  ato

 हमारा  विचार  शारीरिक  दिक्षा  कालिजों  का  स्तर  ऊंचा  करने  ale  वहां  दी  जाने  वाली

 सुविधाओं  में  सुधार  करनें  के  लिये  कार्यवाही  करने  का  भी  है  ।  ware  वर्ष  से  विशिष्ट  geal

 को  अपने  यहां  विकास  करने  के  लिये  तथा  ware  ate  व्यायामशालायें aria  खोलने  के  लिये

 अनुदान  दिये  जायेंगे  ।  गवेषणा  के  लिये  तथा  कुशल  विद्यार्थियों  को  गवेषणा  सम्बन्धी

 वृत्तियां  देने  के  लिये  भी  अनुदान  दिये  जायेंगे
 ।

 हमारा  विचार  एक  राष्ट्रीय  शारीरिक  क्षमता

 आन्दोलन  प्रारम्भ  करने का  है  ।  इस  आन्दोलन  के  alae  ऐसे  व्यक्तियों  को  जो  शारीरिक  क्षमता

 सम्बन्धी  प्रतियोगिताओं  में  पुरे  उतरेंगे  उनकी  योग्यतानुसार तमगे  इरादी  दिये  जायेंगे  ।  सदन  को

 पता  ही  है  कि  मंत्रालय ने  ग्वालियर  में  शारीरिक  शिक्षा  का  एक  राष्ट्रीय  कालेज  खोला  है  जो

 गवेषणा तथा  उच्चतर  शारीरिक  दिक्षा  के  मुख्य  केन्द्र  के  रूप  में  कार्य  करेगा  |

 महोदय  पीठासीन

 हमारा  विचार  कैवल्य  धाम  श्री मन  माधव  योग  मन्दिर  लोनावाला  को  सहायता

 बढ़ाने  का  है  ।  यह  समिति  जानकारी  के  अनुसार  योगासनों  के  महत्व  के  सम्बन्ध  में

 गवेषणा कर  रही  है  ।  इस  समिति में  की  गई
 गवेषणाशओओं

 को  केवल  इस  देश  में  ही  नहीं  भ्रमित
 विदेशों में  भी  मान्यता  प्राप्त  है  ।  सरकार  का  विचार  योगासनों  शादी  के  ara  केन्द्रों को  भी

 अनुदान देने  का  है  ।

 जहां  तक  खेलकूद  का  सम्बन्ध  में  इतना  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  अखिल  भारतीय

 खेलकूद  परिष  को  फिर  से  संगठित  करने का  विचार  कर  रहे  हैं  ।  शिक्षा  संस्थानों  में  खेलों

 के  विकास  के  लिये  तथां  श्राम  लोगों  में  खेलकूद  का  सर्वोत्तम  स्तर  स्थापित  करने  के  लिये  एक  विस्तृत

 योजना पर  विचार  किया जा  रहा  है  ।  इस  योजना  पर  अगले  तीन  वर्षों  में  लगभग  १७०  लाख

 रुपया  व्यय  करने  की  MTA है  ।

 सभा
 में  राष्ट्रीय  अनुशासन  योजना की  कौर  भी  निर्देश  किया  गया

 |  में  केवल  इतना  कह

 सकता  हूं  कि  दिक्षा  जिसने  राष्ट्रीय  प्रशासन  योजना  को  १९५७  में  प्रारंभ

 किया  इस  योजना  को  विस्तृत  रूप  देने  तथा  इसे  पश्चिम  बंगाल  तथा  पंजाब  राज्यों

 की  ag  शिक्षा  संस्थाओं में  लागू  करने  का  विचार  कर  रहा  विस्तार  सम्बन्धी  एक  योजना

 को  स्वीकार  किया  जा  चुका  है  जिस  पर  ४५८  लाखा  रुपये  व्यय  इसके  लिये  शारीरिक  दिक्षा

 देने  वाले  शिक्षकों  को  चुना  जा  रहा  है  ।  ऐसी  ara  है  कि  १६६०-६१  तक  कम  से  कम  ३००

 स्कूलों  में  इस  योजना को  लागू  कर  दिया  जायेगा

 हिन्दी  के  प्रचार  तथा  विकास  के  लिये  इतना  कहना  पर्याप्त  है  कि  हम  योजनानुसार  चरागे  बढ़

 gy  मार्च  १६५८ तक  लगभग  १,  १०,०००  हिन्दी  शब्द  बना  लिये  गये  हैं  कौर  राशा हैकि है  कि
 28 G0 HHT के  अन्त  तक  रे,६७,०००  शब्द

 बनाने  का  हमारा  लक्ष्य  पुरा  हो  इस  बीच  स्वीकृत

 दीपावली  के  आधार  पर  हमने  संग्रह  बनाना  प्रारम्भ  कर  दिया  है  ।

 अगले  वर्ष  मंत्रालय  का  विचार  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  की  प्रामाणिक  पाठ्य-पुस्तकों  का

 अंग्रेजी से  fea  में  अनुवाद कराने  का  है  ।  सभा  को  मालूम  है  कि  विश्वविद्यालयों  ate  कालिजों

 में  काम  में  श्री  सकने  वाली  विज्ञान  ale  प्रौद्योगिकी  की  हिन्दी  में  अच्छी  पुस्तकों  की  बड़ी  कमी  है  ।

 सरकार  भ्रंग्रेजी  की  प्रामाणिक  मुख्य  पुस्तकों  की  सुची  बना  रही  है  जिनका  अनुवाद  होना  चाहिये
 तथा  ज्यूंही  इस  सूची  को  भ्रान्ति  रूप  दिया  वैसे  ही  महान्  विद्वानों  तथा

 संस्थानों  के  सहयोग  से  काम  प्रारम्भ  कर  दिया  जायेगा  |
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 सभा  को  ज्ञात है  कि.भारत  यूनेस्को  का  एक  सक्रिय सदस्य  है  कौर  यूनेस्को  के  से

 भ्र गले  TT,  हमारा  कई  परियोजनाओं  प्रारम्भ करने  का  विचार  है  ।  इन  योजनाकारों में  एक  शिक्षा

 सम्बन्धी  सुधारों  तथा  बुनियादी  दिक्षा  कौर  सामुदायिक  विकास  में  दृश्य  तथा  श्रव्य  सहायता त्रों

 के  प्रयोग  के  बारे  में  गोष्ठियों  का  प्रायोजन  करना  है  ।  यह  प्रादेशिक  गोष्ठियां  दक्षिण-पूर्व  एशिया  के

 देशों के  लिये  की  जायेंगी ।  भारत  इन  दोनों  गोष्ठियों में  रुचि  ले  रहा  है  क्योंकि  हमें  अपनी  दि

 के  पुनर्गठन  तथा  श्रव्य  Ae  दृष्य  सहायताग्रों  में  काफ़ी  दिलचस्पी है  हम  इनका  उपयोग साधु

 दायिक  परियोजनाओं के  विकास  में  कर  सकते  हैं  ।
 /

 यूनेस्को की  सहायता  से  अगले  वर्ष  जो  दूसरी  महत्वपूर्ण  परियोजना  हम  लेना  चाहते

 पूर्वी तथा  cay  संस्कृति  विशेषताओं  का  पारस्परिक  समव बोध  |  इस  सम्बन्ध में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय

 मामलों  की  भारतीय  परिषद  काउंसिल  ame  aes  ने  एक  योजना

 बनाई  है  जिसके  भ्रनुसार  ग्रन्थों  में  एशिया  का  इतिहास  निकाला  जायेगा  ।  तराशा है  कि  इस  पर

 लगभग  १०  लाख  रुपये  व्यय  होंगे  |  भारतीय  राष्ट्रीय  प्रयोग ने  यूनेस्को  से  छः  वर्ष के  लिये  कुल

 व्यय  का  एक  तिहाई  भाग  देने  की  सिफारिश  की  है  ।  रविन्द्र  नाथ  टेगोर  के  दाताब्दी  समारोह  में

 भाग  लेने  के  लिये  यूनेस्को  को  भी  भ्रामंत्रित  किया  गया  है  ।  इस  योजना के  कार्यक्रम  के  अनसार

 यूनेस्को  ने  गांधी  जी  के  प्रवचनों  का  एक  ग्रन्थ  बनाना  प्रारंभ  कर  दिया है  ।

 यूनेस्को  ने  ऊसर  भूमि  की  विशेषतया  पूर्वी  भूमध्य  से  मध्य  पूर्वे  तथा  दक्षिण  पूर्वे  एशिया  के

 क्षेत्रों  की  भूमि  की
 सदस्यों  की  गवेषणा

 के
 समन्वय  तथा  सुधार  के  लिये  एक  कौर

 विशाल  योजना

 बनाई है  ।  यह  योजना  वर्ष  तक  चाल्  रहेगी  तथा  इसके  भ्रन्तर्गत  जीवन  निर्वाह  की  परिस्थितियां

 को  सुन्दर  बनाने  तथा  प्रतीक  खाद्यान्न  उत्पन्न  करने  के  उद्देश्य से  संसाधनों  का  विकास  करने  के

 लिये  इस  क्षेत्र  के  कुछ  सदस्य  राज्यों  में  गवेषणा की  जायेगी  जोधपुर  में  एक  केन्द्रीय  मरु

 गवेषणा  केन्द्र  स्थापित  करने के  बारे में  कार्यवाही  शुरू  कर  दी  गई  है  ।  ऐसी  भ्राता  है  कि  यूनेस्को

 यंत्रों  तथा  धन  के  रूप  में  सहायता  देगा  ।

 शिक्षा  पद्धति  सुधारने  तथा  शिक्षा  की  राष्ट्रीय  योजना  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  हमारा

 विचार  इन  कामों  के  करने  का  है  ।  जो  समय  we  बचा  है  उसमें  में  वाद-विवाद  में  उठाये  गये

 कुछ  अन्य  प्रश्नों  का  उत्तर  दूंगा  |

 मेरे  माननीय  श्री  मुकर्जी  ने  टेक्सी  पर  होने  वाले  व्यय  के  सम्बन्ध  में  प्रदान
 नानका |

 मुझे खेद  है  कि  वह  श्राज  यहां  उपस्थित नहीं  हैं  ;  उन्होंने  मुझे  एक  कागज़  भेजा  था  |  उन्होंने

 इसके  बारे  में  कुछ  ऐसा  ज़ाहिर  किया  कि  मंत्रालय  ने  श्रावत्तंक  व्यय  में  इस  धन  को  व्यय  किया  हैं  ।

 यह  खर्चे  यूनेस्को  सम्मेलन  के  सिलसिले  में  भारत  को  मेजबान  देश  होने  के  नाते  करना  पड़ा  था  ।  में

 इस  सम्बन्ध  में  विस्तृत  विवरण  दंगा  ate  यदि  फिर  भी  सभासद  कोई  जानकारी  जानना  चाहेंगे  तो

 में  प्रसन्नता से  उसे  दंगा  ।  मेजबान देश  के  रूप  में  भारत  का  यूनेस्को  सम्मेलन  में  ७  प्रतिनिधियों

 की  सेवायों  के  लिये  अपेक्षित  परिवहन  की  व्यवस्था  करना  कर्तव्य  था  ।  इसलिये  यूनेस्को  के  काम

 के  लिये  यूनेस्को  सचिवालय  के  वरिष्ठ  पदाधिकारियों के  प्रयोग के  लिये  एक  से  दो  मास  की  अवधि

 तक  बहुत  सी  कारों  का  इन्तज़ाम  किया  गया  था  ।  लगभग  soo  विदेशी  प्रतिनिधियों  तथा  अन्य

 यूनेस्को  पदाधिकारियों को  नई-दिल्ली  में  उन  के  हरने के  स्थान  से  विज्ञान  भवन  तक  लाने ले
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 का ०  ला०

 जाने  का  भी  प्रबन्ध  किया  गया  इसके  लिये  Yo-Yo  कारें  तथा  २५  बसे

 पर  ली  गई  थीं  ।  बसें  उत्तर-प्रदेश  रोडवेज  विभाग  से  तथा  टैक्सियां  परिवहन  मंत्रालय  के  परामर्श

 टैक्सी  सर्विस  की  एक  स्थानीय  फ़र्म  से  किराये  पर  ली  गई  थीं  ।  भ्र धि कतर  गाड़ियां  पुरे  समय

 के  लिये  ली  गई  बसें  एक  मास  से  कुछ  श्र  धक  समय  के  लिए  ली  गई  थीं  ।  कारों  का  किराया

 2Yoo  मील  तक  के  लिये  १२४५०  रुपये  प्रति  कार  बसें १२  घंटे के  लिये  ६०  मील  चलन
 पर

 १४०  रुपये  प्रतिदिन  के  किराये  पर  थीं  ।

 में  खुलासा  तौर  पर  इसलिये  बता  रहा  हूं  क्योंकि  माननीय सदस्य  ने  सभा  को
 ग़लत

 बाते

 बताई  यह  दरें  परिवहन  मंत्रालय  के  परामर्श  से  न्यूनतम  टेंडर  के  भ्राता पर  निश्चित  की

 dt  ।  बसों  पर  2,0%,003 Bqa FAT Brey a रुपये  तथा  कारों  पर  LY¥  ave  रुपये  व्यय  हुए  अर्थात् कुल कुल

 VU VE,GKo  पये  व्यय  हुये  थे  ।  सम्मेलन के  महत्व  तथा  इसकी  अवधि  को  देखते हुए  परिवहन

 सेवायों  पर  किया  गया  व्यय  उचित  ही  था

 में  श्री  मसानी  द्वारा  उठाये  गये  का  उत्तर  देते  हुए  यह  कहना  चाहता हूं  कि  मं  उनसे

 सहमत  हूं  कि  साहित्य तथा  दिक्षा  के  क्षेत्र  में  लोगों  को  किसी  विशेष  प्रकार  की

 विचार  धारा  को  स्वीकार करने  पर  बाध्य  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  लेखकों

 तथा  रचनात्मक कार्यों  में  लगे  लोगों  को  पूर्ण  स्वायत्तता  होनी  चाहिय े।  सर्वाधिकार वादी  समाज

 में ही  कोई  मत  बलपूर्वक  स्वीकार  कराया  जाता  है  |  जैसा  सभा  को  मालम है  इन  अकादमियों

 की  स्थापना  इसी  उद्देश्य  से  की  गई  है  कि  किसी  प्रकार  से  लोगों  को  एक  खास  विचार  धारा

 अपनाने  पर  मजबूर  न  किया  जाये  |

 यह  सच  है  कि  कभी  कभी  स्वयं  कलाकारों में  मतवैभिन्नय  होता  है  लेकिन  एसा

 वे जिन् न्य  रखने  के  लिये  वह  स्वतन्त्र  हैं  ।  सच  तो  यह  है  कि  जो सुझाव श्री  मसानी
 ने  दिया

 है  उसका  परिणाम अधिक  नियंत्रण  शादी  ही  होगा ।  अकादमी को  कलाकारों  का  चुनाव

 करने  तथा  पुरस्कार  देने  की  पुरी  स्वतंत्रता है  ।  सरकार  उसमें  कोई  हस्तक्षेप  नहीं  करती  |

 में  अपन  मित्र  श्री  मसानी  को  बताना  चाहता  हूं  कि  उनका  यह  कहना  सच  नहीं  है  ललित

 कला  अकादमी स्वायत्त  नहीं  है  ।  उसका  संविधान  देखने पर  पता  लगेगा  कि  उसकी  कार्यपालिका

 के  अधिकांश सदस्य  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नामनिर्देशित नहीं  है  ।  सामान्य  परिषद  में  १५  सदस्य

 प्रसिद्ध  कला पारखी  १४  राज्य  सरकारों  के  नामनिर्दे  शित  व्यक्ति  हैं  तथा  केवल  ५  व्यक्ति  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  नामांकित  हैं  ।  उनके  निर्णयों में  साकार ने  कभी तक  कभी  भी  हस्तक्षेप

 नहीं  किया  है  |
 न्य म॑ प्राश  करता  कि  माननीय  मित्र  संतुष्ट  हो  गये  होंगे  कि  कला  तथा  साहित्य

 में  पूर्ण  स्वतंत्रता
 तथा

 स्वायत्तता
 बनाये  रखने  के  लिये  जितने  वह  उत्सुक  हैं  उतनी  ही  सरकार

 थी

 अन्य  बहुंत  से  प्रीत  कटौती  प्रस्तावों  तथा  माननीय  सदस्यों
 के

 भाषणों
 में

 उठाये  गये
 Oo =

 ||  मेने

 महत्वपूर्ण  प्रश्नों
 का  ही  उत्तर  दिया  है  क्योंकि  में  नहीं  चाहता

 कि  निश्चित समय  से  भ्रमित  समय

 तक  सदस्यों  को  सभा  में  बेठाऊ ं।  प्रीत  मम  उन दे  ही  res eis  सभी  सदस्यों  को  धन्यवाद  दे क  क  ह  TAs  Dl  चघर्यनाथ  ५
 ता  हूं  कि  जिन्होंने



 २१  geyus  सामान्य  झ्रायव्ययंक--श्रनुदानों  की  च  २६२७

 इस  विवाद में  भाग  लिया  ।  सच  यह  है  कि  मुझे  इस  बात  से  बड़ी  प्रसन्नता है  कि  सामान्यतः

 सभासदों  ने  प्राथमिक  शिक्षा  तथा  संविधान  में  निहित  निदेश-तत्वों  की  क्रियान्विति  पर  ala  बल

 दिया  ।

 इस  समय  सरकार का  हाथ  बहुत  तंग  जो  कार्य  हमने
 प्रारम्भ  किया

 है  वह  महान

 है  तथा  हमारे  संसाधन  बड़े  सीमित  इससे  कोई  भी  अ्रसहमत  नहीं  होगा  कि  जब  तक  अधिक

 निधि  तथा  संसाधन  शिक्षा के  विकास के  लिये  मंत्रालय  को  नहीं  सौंपे  जायेंगे  तब  तक

 शुल्क  तथा  श्रनिवायं  दिक्षा  का  उद्देश्य पूरा  नहीं  किया जा  सकता  ।  शिक्षा  केवल  हमारे  देश

 मे ंही  नहीं  अपितु  अरन्य  देशों  में  भी  समाज  के  पुर्ननिर्माण का  श्रावस्ती  साधन रहा  है  लोग

 कहते हें  कारखानों  तथा  मिलों  की  स्थापना के  स्कूल  होते ही  यह  बात  बड़ी

 ही  भ्रम मुलक  है  |  यह  सच  है  कि  हमें  श्रमिक  धन  तथा  उत्पादन  चाहिये  जिससे  शिक्षा की  प्रगति

 हो  सके  ।  परन्तु यह  भी  याद  रखना  चाहिये कि  हमें  गवाह  व्यक्ति  भी

 चाहिये  जो  इन  कारखानों  तथा  waits  संस्थानों  का  उचित  प्रकार  कार्य  संचालन  कर  सकें

 में  इन  मांगों  का  सामान्य  रूप  से  समर्थन  करने  के  लिये  माननीय  सदस्यों  का  श्राभारी  हूं  ।

 pat  ब्रज राज  fag  )
 :
 में  एक  पूछना  चाहता  हूं  ।  क्या  चतु यं

 पंचवर्षीय  योजना  के अन्त तक तक  १४  वर्ष  तक  की  झ्रायुवाले  बच्चों के  लिये  निःशुल्क  भ्र ौर  प्रतिवाद

 दिक्षा  की  व्यवस्था कर  सकेंगे  ?

 का०  ला०  श्रीमाली  में  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  योजना  ने  हाल  में  ही

 इस  मामले की  जांच  की  थी  ।  उससे  निष्कर्ष यह  निकला  है  कि  छः  से  चौदह  वर्ष  तक  की  वायु

 वाले  बचों  के  लिये  निःशुल्क  ate  प्रनिवा  दिक्षा  की  व्यवस्था करना  सम्भव  नहीं  न  हीਂ

 यह  कहा  जा  सकता  है  कि  इसमें  कितने  वर्ष  लग  जायेंगे  ।  प्रयोग  ने  इस  झाड़ू-सीमा को

 घटाने  का  सुझाव  दिया  है
 ।  उनका  सुझाव है  कि  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  के  तक  हम  सारे

 देश  में  छःसे  ११  वर्ष  तक  की  आयु  वाले  बच्चो ंके  लिये  निःशुल्क ae  श्रनिवायें  शिक्षा  प्रारम्भ

 कर  सकते हैं  |  ग्यारह  से  चौदह  वर्ष  तक  की  वायु वाले  बच्चों  के  लिये  इसकी  व्यवस्था  करने

 में दस  या  पन्द्रह वर्ष  और  लग  सकते  यह  सब  इसी  पर  निर्भर है  कि  हम  कितनी  सम्पदा

 जुटा  सकते हें  श्र  शिक्षा  सम्बन्धी  अधिकारियों
 को  कितने  संसाधन  कौर  दे  सकते हैं  ।

 श्री  भक्त  में  केवल एक  सुझाव  देना  चाहता  हूं  माननीय  मंत्री  जी  को  और  उपमंत्री

 जी  को  ।  चूंकि  उनको  पूरा  समय  नहीं  मिल  सका  है  भ्र ौर  सब  बातों पर  वे  प्रकाश नहीं  डाल

 सके  तो  जिन  सदस्यों  ने  उनकी  जो  सुझाव  दिये  उनके  सम्बन्ध  में वे  यदि  उचित  समझें

 उन  सदस्यों को  सूचित कर  दें  कि  कया  किया  गया  है
 ।

 उपाध्यक्ष  माननीय  मंत्री  उन  माननीय  सदस्यों  का  साभार  प्रदर्शित कर  चुके

 जिन्होंने  यहां  सुझाव रखे  हैं  ;  मुझे  खेद  है  कि  में  समयाभाव  के  कारण  सभी  सदस्यों  को  भाषणों

 का  अवसर  नहीं  दे  सका ।  में  fas  इतना  ही  कह  सकता हूं  कि  wera की  अपनी कुछ  fats

 कठिनाइयां  हैं  ।  आशा  है  माननीय  सदस्य  इनको  समझते  होंगे  ।

 अब में  सभी  कटौती  प्रस्तावों  को  मतदान  के  लिये  रखता  हूं  ।

 El
 उपाध्यक्ष  महोदय  दारा  सभी  कटौती  प्रस्ताव

 मतदान  के  लिये
 रखे  गये

 तथा  श्रेणीकृत हुए  ।



 ers  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  २१  gays

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  शिक्षा
 गौर

 वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  निम्न  मांगें

 तदा  में  लिय

 रसी

 गयां  तथा  STE

 माग  सख्या  ara  राशि

 )

 श्रे  शिक्षा  ait  वैज्ञानिक गवेषणा  मंत्रालय  GR,  58,000

 न  पु
 ए  %,00,%%,000

 न  भारतीय  भू-परिमाप  १,५५८  ५,०००

 १६  सर्वेक्षण  १  8, 8,000

 १७  सर्वेक्षण  20,55,000

 8c  गवेषणा  X54,  2,000

 ve  अन्य  वैज्ञानिक  fart  ¥®,EY,o00

 Ro,  दिक्षा  २३,२४,  ६५,०००

 प्
 २१  दिक्षा  कौर  qa वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  के

 विविध  विभाग  तथा  व्यय  २, २  8,9%, 9  0°90

 Rok,  R,00,4  2,000
 Fa na

 शिक्षा  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  का  पूंजी  व्यय

 ee  ees  ct

 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बंधी  समिति

 सत्रहवां  प्रतिवेदन

 1  श्री  wo  सि०  सहगल  )  मैं  प्रस्ताव  करता हूं

 यह  सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 के  सत्रहवीं  प्रतिवेदन  जो  २०  १६५८  को  सभा में  उपस्थापित  किया
 ी

 गया  था  ह्

 उपाध्यक्ष  प्रदान  यह  है  :

 यह  सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 के  सत्रहवीं  जअतिवेदन
 जो

 २०
 १९५८ को  सभा  में  उपस्थापित  किया  गया

 सहमत  हू  14.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 1  मूल wat में



 २१  Reus  सामाजिक  प्रथायें  म॑  विधेयक  RERE

 लोक  प्रतिनिधित्व  संशोधन  विधेयक*

 AX  ८२  पौर  ११६  क  का

 श्री  तंगा मणि  )  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 लोक  प्रतिनिधित्व  १९४५१  में  ada  संशोधन  करने  वाले
 ~

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  aaa  दी  जाये  प

 महोदय :  यह  है
 :

 लोक  प्रतिनिधित्व  REX  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने की  अ्रनुमति दी  जाये रो

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 at  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 et

 राज्य  पुनर्गठन  विधेयक

 ५१  का  संशोधन )

 श्री  ईश्वर  meas  )  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 राज्य  पुनर्गठन  ee  में  ata  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने  की  शभ्रनुमति  दी  जाये  पी

 1  उपाध्यक्ष  प्रश्न  यह  है  :

 कि  राज्य  पुनर्गठन  PER  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  कैच

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 श्री  ईश्वर  में  विधेयक  को
 ह
 ow  शापता

 sat पित पत  करता हूं  ।

 सामाजिक  sara  में  कटौती )  विधेयक

 fat  झूलन  सिह  :  मैं
 प्रस्ताव  करता हूं

 :

 सामाजिक  प्रथाओं  पर  होने  वाले  व्यय  में  कटौती  की  तथा  उससे  सम्बन्धित

 जायें  प
 ~~

 मामलों  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  भानुमती  दी

 अंग्रेजी  में

 न्ग्भा  रत  के  असाधारण  ||  जुट  भाग  २,  अनुभाग  2,  दिनांक  2  -शुभ्र  में  प्रकाशित



 REzo  मिर्जापुर  पाषाण  महल  विधेयक  २१  a

 महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 सामाजिक  sail पर  होने  वाले  व्यय में  कटौती की  तथा  उससे  संबंधित

 मामलों की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति दी

 जाये  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 श्री  झूलन  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता हूं  ।

 et

 खाद्य  अपमिश्रण  रोक
 )  विधेयक *

 २०  का  संशोधन  नई  धारा  २१क  का  रखा

 थी  झूलन  fag  )  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 खाद्य  अपमिश्रण रोक  १९४४  में  भ्रम्रेतर  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  aerate  दी  जाये  ।”

 1  उपाध्यक्ष  wet यह  है

 खाद्य  अपमिश्रण  रोक  98Us A WAAC में  अ्रय्रेतेर  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 fot  झूलन  fag:  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता हूं  |

 मिर्जापुर  पाषाण  महल  विधेयक*

 ३  का

 श्री  रघुनाथ  सिह  )  में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 सकी  मिर्जापुर  पाषाण  महल  १८८६  में  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति दी  जाये  ।”

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह  है
 :

 मिर्जापुर  पाषाण महल  १८८६  में  ada  संशोधन  करने  वाले
 ~

 विधेयक  को  पुरःस्थापित करने  की  भ्र नुम ति  दी  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  शुभ्रा  ।

 थ श्री  रघुनाथ  fae:  मैं  विधेयक
 को  पुरःस्थापित

 करता  हू  SSS nl

 मूल  अंग्रेजी  में

 *भारत  के  प्र साधारण भाग  2,  दिनांक  २१-३-४« में  प्रकाशित  |



 २१  १९४८  दहेज  प९  रोक  विधेयक  २६३१

 संघ  राज्य  क्षेत्र  ( faterat  )  संशोधन  विधेयक*

 ३  का  संशोधन )

 to  gat  fag  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 संघ  राज्य क्षेत्र  PeYo  में  भ्रग्ेतर  संशोधन  करने
 वाले

 विधेयक
 को  पुरःस्थापित  करने की  भ्र नुम ति दी  जाये  ।”

 महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 संघ  राज्य  क्षेत्र  )  ReXo  में  ७  संशोधन
 करने  वाले

 जाये  वीही
 ~

 विधेयक  को  पर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 श्री  to  gat  तीन  मैं  विधेयक को  पुर:स्थापित  करता हूं

 दहेज  रोक  विधेयक

 tat  मोहन  स्वरूप  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 विवाहों के  सम्बन्ध  में  दहेज  लेने  या  देने  पर  रोक  लगाने की  तथा  प्रासंगिक

 मामलों की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित करने  की  अनुमति दी
 जाये  ही

 महोदय  wet  यह  है  :

 कि  विवाहों  के  सम्बन्ध  में  दहेज  लेने  या  देने पर  रोक  लगाने की  तथा  प्रासंगिक

 मामलों की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  भ्र नुम ति  दी  जाये
 14.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 श्री मोहन  स्वरूप  :
 मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता हूं  ।

 दहेज  पर  रोक  विधेयक

 श्रीमती चक्रों  )  :  मैं
 प्रस्ताव  करती हूं  :

 विवाह  are  सगाई  के  सम्बन्ध  में  दहेज  लेने  या  देने  पर  रोक  लगाने की  तथा

 प्रासंगिक  मामलों  की  व्यवस्था  करने  aves  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति ~
 दी  जाये  ।”

 महोदय  प्रश्न  यह  है  :

 विवाह  ate
 सगाई  के  सम्बन्ध  में  दहेज  लेने  या  देने  पर  रोक  लगाने की  तथा

 प्रासंगिक  मामलों  की
 व्यवस्था

 करने  वाले
 विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने की
 अनुमति  दी  जाये  पक

 i

 मूल  अंग्रेजी में

 भारत
 के

 झ्रसघारण
 भाग  २,  अनुभाग  २,  दिनांक  P2—B—Yec  में  प्रकाशित
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 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 1  श्रीमती  रेणु  चक्रवातों  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करती हूं  ।

 भारतीय  दण्ड  संहिता  )
 विधेयक

 धारा  १२४  ख  का  रखा

 fat  रघुनाथ  सिंह  )  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारतीय दण्ड  १८६०

 म  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  वापिस  लेने  की  शंकुमती  की  जाये

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  सभा
 माननीय

 सदस्य  को
 विधेयक  को

 वापस  लेने  दी  अनुमति

 देती है  ?

 विधेयक  सभा  की  अनुमति  से  वापिस लिया  गया  ।

 भारतीय  दण्ड  संहिता  विधेयक

 vey  का

 उपाध्यक्ष  ae  सभा  श्री  रघुनाघ  सिंह  द्वारा  ७  १९५८  को  प्रस्तुत  किये

 इस  प्रस्ताव  पर  चर्चा  जारी  रखेगी  कि  भारतीय  दण्ड  gogo F में  और  ध

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।  इसके  लिये  aah  १  घंटा  २३  मिनट

 शव
 ७,  a

 । हे

 श्रीਂ  do  चूं ०  शर्मा  भ्र पना  भाषण  जारी  रखें  |

 fait दी०
 चं०  शर्मा

 इस  समस्या  पर  सबसे  पहले  मैं  न्यायिक  दृष्टिकोण  से  विचार
 करूंगा  ।  इस  विधेयक  के  विषय  के  सम्बन्ध  में  कुछ  उच्च न्यायालयों ae  यहां  तक कि

 उच्चतम

 न्यायालय  ने  भी  चर्चा  की  कौर  उन्होंने  इसके  विरुद्ध  निर्णय  किया  उस  निर्णय में  कहा

 गया  है  कि  स्वयं  संविधान के  अनुच्छेद  १५  के  खण्ड  (३)  में  ही  स्त्रियों प्रौढ़  बच्चों के  लिये  विशेष

 उसम
 ~

 ध्यवस्थायें की  गई  हैं  ।  इस  लिये  लिंग  के  झ्राधार  पर  वर्गीकरण  करना  सर्वथा  उचित है

 बताया गया  है  कि  यदि  अनुच्छेदों  १४  कौर  १५  को  एक  साथ  रख  कर  देखा जाये  तो  भारतीय  दण्ड

 संहिता  की  धारा  LSA  की  वह  व्यवस्था  बिलकुल  संगत  प्रतीत  होती  है  जिसमें  स्त्रियों
 को

 संविधान ने चार  की  दुरुत्साहिकाओं  के  रूप  में  दण्डित  करने  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  है  |

 स्वयं  की  स्त्रियों ate  बच्चों को  fain  afar  दिये  हैं  ।  ae  विधेयक  संविधान

 की  व्यवस्थापकों के  विरुद्ध  है

 बम्बई  उच्चन्यायालय  ने  भी  यही  कहा  है  कि  भारतीय दण्ड  संहिता  की  धारा  SEL  के

 रचनाकार  कीਂ
 मंशा  यही

 थी  कि  व्यभिचार  के  लिये  केवल  पुरुषों  को  की  दण्ड  दिया  हमारे

 देश  में  स्त्रियों  श्र  पुरषों  के  बीच  कोई  विभेद  नहीं  किया  जाता ।  धारा  wEK  की  व्यवस्था  सिर्फ

 इसीलिये की  गई  है  कि  देश  की  परिस्थिति में  स्त्रियों  की  स्थिति  को  देखते  हुए  उनके  साथ

 Ara है  ।

 ag  विधेयक  संवैधानिक रूप  से  मान्य  है  ।  हमारे  देश  में  स्त्रियों  को  विधि  atk

 कर  पातीं
 नीति

 की
 दुष्टि  से  समानता  तो  दी  गई  लेकिन  वास्तव  में  सार  रूप  में  व  पुरुषों  की  समता  नहीं

 |
 ee

 मूल  अंग्रेजी  में



 gays  भारतीय  दण्ड  संहिता  विधेयक  REIR हे

 उदाहरण  के  लिये  दहेज  प्रथा  को  ही  ले  लीजिये  ।  तक  इस  रोग  को  दुर  नहीं  किया  जा

 सका है  ।  दहेज  प्रथा  के  रहते  स्त्रियों  को  पुरुषों  के  समान  नहीं  कहा
 जा

 सकता  |  इसमें

 समानता  प्राप्त  नहीं है  ।

 हमारे  देश  में  शर  wea  प्रगतिशील  देशों  में  भी  स्त्रियों  को  आधिक  समानता  दी  गई  है  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  ने  इसके  लिये  एक  समिति  भी  नियुक्त  की  है  समान  काम  के  लिये  स्त्रियों  को

 पुरुषों के  समान  ही  वेतन  देने  की  समस्या  पर  चर्चा  कर  रही है  ।

 हमारे  देश  में  जिस  विचारधारा का  दौरान  वह  तो  सही  दिशा  में  चल  रही है  कि  सदियों

 को  राजनीतिक  सामाजिक  समानता  दी  जाय  ।  लेकिन  इसे  व्यवहार रूप  में  परिणत  करने

 में  काफ़ी  समय  लग  जायेगा  |

 यह  विधेयक देश  की  परिस्थितियों के  विचार  से  अनावश्यक है  ।  हमारे  देश में

 तो  अभी  भी  विवाह  अभिभावकों की  वार्ता  के  भ्राता पर  ही  तय  किये  जाते  हमारे  यहां

 के  विवाह  अभी  अधिकांशतया  स्वतन्त्र  चुनाव  के  झ्राघार  पर  नहीं  होते  ।  हमारे  देना  में  भ्र भी

 स्त्रियों के  at  बड़ी-बड़ी  सामाजिक  निर्योग्यता यें  ag  विधेयक
 स्त्रियों  के  हितों

 पर  करेगा  \

 थ्री  गजराज  fag  (  फिरोजाबाद  )  :  उपाध्यक्ष  मुझे  दुख है  कि  में  श्री  रघुनाथ

 सिंह के  (  का  समर्थन  नहीं  कर  सकता  हूं  ।  ate से  यह

 बिल  लाया  गया  उस से  लगता  है  कि  श्री  रघुनाथ सिंह  राज  के  समाज  की  रचना  को

 समझने  में  अ्रसमथ  रहे  हं  ।  हम  सभी  जानते हैं  कि  राज  का  समाज  एक  इस  प्रकार  का  समाज

 एक  तरह  समाज  कहना  जहां  पुरुष  ही  समाज की  सारी  व्यवस्थापकों

 का  मालिक  हैऔर  जहां  स्त्री  एक  क्षीण  भर  हीन  अवस्था  में  है  ।  इंडियन  पीनल  कोड  (  भारतीय

 दण्ड  सहित  )  की  धारा  vee  को  निकालने  का  भ्र थे यह  है  कि  हम  ने  स्त्री को  जो  सुरक्षा

 दे  रखी  उसको  हम  हटा  लेना  चाहते  हैं  ।  में  यह  निवेदन करना  चाहता  हुं  कि  यदि  इस  धारा

 की  भाषा  को  पढ़ा  तो  पता  चल  जायेंगी  कि  जब  इंडियन  पीनल  कोड  में  यह  धारा

 रखी गई  तो  sea क्या  था  ।.  इस  धारा  में  दिया  गया  है
 कि

 किसी
 भी

 विवाहिता  स्त्री
 के

 उस  के  पति  की  सहमति के  व्यभिचार  करने पर
 अपराधी  पुरुष को

 पांच  वर्ष

 तक  का  दण्ड  दिया  wie  उस  स्त्री  दुरुत्साहिका  के  रूप में  दण्डनीय  नहीं  समझा

 जायेंगा  |

 यदि  सोसायटी दूसरी  तरह  की  रही  होती  कौर  उस  में  स्त्री की  स्थिति

 पुरुष  के  समान  ही  तो  इस  धारा  में  यह  कहा  जाता  कि  यदि  कोई  स्त्री  किसी  दूसरे  पुरुष

 के  यौन-व्यभिचार  तो  उन  दोनों को  सज़ा  दी  जायगी--तब  इस  धारा  में  दोनों

 को  सजा  देनें  की  व्यवस्था  होती  ॥  परन्तु  इस  धारा  में  सिफ॑  यह  कहा  गया  है  कि  यदि

 कोई  पुरुष  किसी ऐसी  स्त्री  के  जोकि  कसी  दूसरे की  पत्नी यह  जानते  हुए  कि  वह

 किसी  दूसरे की  पत्नी  व्यभिचार करता  तो  उस  को  सजा  दी  औरत  का  उसका

 सहायक  होने  का  सवाल  नहीं  उठता  है  |

 इस  सम्बन्ध  में  हम  यह  भूल  जाते  हैं  कि  इस  कानून  के  बावजूद  कि  सब  बराबर  राज  के

 समाज में  हम  औरत को  वह  स्थान  नहीं दे  पाए  जो कि  उस  को  मिलना  चाहिए  ।  हमारे

 क्या इस  सदन  में  Yoo  सदस्य  क्या हम  उन  में  २५०  स्त्रियों को  चुनवा  सके  हैं
 ?

 यहां पर  हम  उन  की  संख्या  को  बराबरी  के  स्तर
 पर  ला  सके  हमारे  मंत्री-मंडल



 ह
 ४.  थ

 RERV  दण्ड  संहिता

 fetes  २१  मारे

 Re¥s

 _  ब्रज राज

 ५१  सदस्य  क्या हम  २५
 स्त्रियां  मंत्री-मंडल

 में  ला  सके  इसी  तरह  से
 सभाग्रों

 को  लीजिए  ।  वहां पर  भी  हम  औरतों को  बराबरी  का  स्थान  दे  सके

 जन-सेवातरों में  भी  उन्हें  वह  स्थान  नहीं  मिल  सका
 पढ़ी-लिखी  स्त्रियों

 की  स्थिति कुछ
 भी  हो--उन्हें  शायद  थोड़ो  सी  बराबरी  मिल  गई  लेकिन  जहां  तक  गांवों  में  रहने  वाली

 अक्सर  अपढ़  स्त्रियों  का  set  हम  देखत ेहें  कि  उन  को  घर  से  बाहर  नहीं  निकलने दिया

 जाता है
 कौर

 वे
 परदे

 में  रखी  जाती  हें
 ।  ऐसी  सूरत  में  यह  कहना  कोई  श्री  नहीं  रखता  है

 कि  दफ़ा  SE  को  हटा  दिया  जाय  शौर  स्त्री  को  भी  पुरुष  के  सहायक

 (  दुरुत्साह  )  —F erg रूप  में
 सज़ा

 दी  हम  जानते हें  कि  यह  कोई  seg कार्य  नहीं

 लेकिन  इंडियन पैनल  कोड  में  जो  भी  area  दिए  गए  वे  समाज  के  खिलाफ़  अपराघ  हैं

 कौर  इसी  लिए  उन  के  लिए  सजायें  रखी गई  हैं  ।  उन  में  कोई  प्राची  बात  नहीं

 है--जो  अपराध  करते  उन  को  सजा  मिलनी  चाहिए  ।  लेकिन  जहां  तक  इस

 अपराध  का  सम्बन्ध  यदि  पुरुष  किसी  स्त्री  के  साथ  इस  प्रकार  का  श्रीराम  करता  तो

 हमें  यह  देखना  पड़ेगा  कि  क्या  समाज  में  दोनों  का  स्थान  एक  सा  पुरुष  कौर  स्त्री  दोनों  एक

 ही  हैसियत  में  हैं  ।  हम  सभी  जानते  हैं  कि  कभी  कभी  इस  तरह  हुमा  करता  है  कि  ऐसे

 इलाकों  जहां  स्त्रियां  पढ़ी-लिखी  नहीं  होती  स्त्रियों  को  दिया  जाता  है  या
 क

 उन के  साथ  ज़बरदस्ती  दुर्व्यवहार किया  जाता  है
 ।  ऐसी  स्थिति  में  यदि  यह  कहा  जाय  कि

 इस  धारा  को  निकाल  दिया  जाय
 कौर

 स्त्री  और  पुरुष  दोनों  को  हो  सभा
 तो

 में  समझता हूं

 ह
 इस  का  अरथ  है  कि  हम  इस  अपराध  को  बढ़ाना  चाहते हैं  |  मेरे  विचार  में  प्यार  हम  इस

 अ्रपराधघ  को  कम  करना  चाहते  तो  वह  दिक्षा से  हो  सकता  स्त्रियों को

 हर  क्षेत्र  राजनीतिक  a  भ्राध्यात्मिक  क्षेत्र  में  को
 ~

 का  स्थान  देने  उन  को  जो  च्  (  उचित  )  स्थान  वह  देन ेसे  हो  सकता है  |  ह्म

 शर्म  से  यह  बात
 स्वीकार

 करनी  चाहिए  कि  भारत
 के

 पुरुष--हम  लोग--स्त्रियों  को  वह

 स्थान  देने  में  समर्थ  नहीं  हुए  हैं  ।
 हम  यह  जानते  हैं  क  हमारे  राष्ट्र  में  पहले  सीता  माता

 हुई  ate  दूसरो एसी  महान  देवियां हुई  जिंन  का  नाम  हमेशा  हमेशा  के  लिये  इतिहास में

 लेकिन  met यह  कि  क्या  राज  के  जमाने  में  हम  उन  को  वही  स्थान

 देने के  लिए  कदम  उठा  रहें हैं

 यह  देख  कर  श्राइचये  होता  है  कि  इस  बिल  के  मूवर  (  प्रस्ताव कर्ता  )  महोदय

 कहते हें  कि  धारा  veo  संविधान के  अनुच्छेद  १४  श्र  १५  का  उल्लंघन  करती है  ।

 अगर  उन्होंने  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  4(3  को  पढ़  लिया  उन्हें  साफ़  हो  जाता  कि

 धारा  संविधान  का
 उल्लंघन  नहीं  करती  भ्रनुच्छेद  94 (3)  में  कहा  गया  है

 कि  अनुच्छेद

 के  उपबन्धों
 के  रहते हुए  भी

 सरकार  स्त्रियों
 श्र

 बच्चों
 के  बारे  में  विशेष उपबन्ध कर

 सकती हूं

 जहां तक  इस  अपराध का  सवाल  में  समझता हूं  fe  विधान-निर्माताओओं क

 मस्तिष्क  में  कभी  यह  बात  नहीं रही  होगी  कि  कभी  यह  भी  सोचा  जायगा कि  स्त्री  इस

 एबेटर--सहायक--मान लिया  कि  उस  के  साथ  किसी  पुरुष  जो  कि  राज

 के  समाज  में  ज्यादा  अच्छी  हैसियत  रखता  व्यभिचार  किया  है  ak  उस  को  भी  सब्जा

 देने
 की  बात  की

 जायगी
 ।  में  यह  निवेदन  करूंगा

 कि  इस  तरह का
 कोई  कानन बना  से

 डले  हमें  राष्ट्र  की  स्थिति  को  देखना  जिस  में  स्त्रियां  में  तो  यह  कहूंगा कि  इ

 के  कानन  की  कभी  ज़रूरत  नहीं  पढ़ेगी  ।  क्या  हम  यह  नहीं  जानते  कि  हमारे
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 यहां  इस  कानून  के  बन  जाने  के  बाद  भी
 कि

 एक  पुरुष  एक  ही  स्त्री  के  साथ  विवाह  कर
 सकता

 कुछ  ऐसे लोग  मौजूद  जिन  की  एक  से  ज्यादा  पत्नियां  किसी
 समाज

 में
 स्त्री  ा  स्थान  पुरुष  से  ऊंचा  होता  था  ग्रोवर  मातृ  संस्थाएं  होती  थीं

 कौर  माता
 को

 सब  कुछ  समझा  जाता  था  ।  भले  ही  कोई  ऐसा  समय  रहा  लेकिन  राज  हम

 देखते हें  कि  हर  क्षेत्र  में  पिता  का  नाम  ही  लिखा  जाता  न  कि  माता का  ।  बम्बई में  एक

 सज्जन  कैलाश चन्द्र जी  जिन्होंने  इस  सम्बन्ध में  एक  नया
 आन्दोलन  शुरू  किया

 है
 ।

 उन्होंने  वोट  लिस्ट  में  पिता  का  नाम  बताने
 से  इन्कार  किया

 ॥
 उन्होंने  भ्र दा लत

 में  बड़े  ज़ोर  से  कहा  कि  पिता  के  नाम  का  मुझे  ठीक  पता  नहीं  उस  के  बारे

 में  में  निश्चित
 नहीं  हूं  लेकिन  में  4.0  माता  का  नाम  जानता  उस  के  बारे  में

 निश्चिन्त  उस  में  कोई  शक  नहीं  हो  सकता  है  ।  जो  लिखने  वाले  प्रोफ़ेसर  उन्होंने

 यह  स्वीकार  नहीं  कौर  मामला  अदालत में  गया  ate  अदालत  a  fara किया
 कि

 माता  का  नाम  भी  लिखा  जा  सकता

 के  समाज  में  हम  देखते  हें  कि  पिता  का  नाम  ही  लिखा  जा  सकता  माता
 का  नाम

 नहीं  लखा  जाता  इस  से  पता  चलता है  कि  महत्व  पुरुष  का  ज्यादा  स्त्री का  नहीं  है  ।

 झगर  स्त्री
 का

 भी  उतना  ही  महत्व  रहा  जितना  कि  राज  पुरुष  का
 तो  में  समझता

 हूं  कि
 रघुनाथ  सिंह  जी को  यह  शिकायत  करने का  waar  न  मिलता कि  यह  पुरुष

 कौर  स्त्री के  बीच  में  डिस्क्रिमिनेशन  अगर  स्त्री भी  पुरुष  की (  विभेद  )  करती

 स्थिति  में  होती  तो  उसको  वे  सारे  फायदे  मिल  सकते  थे  जो  पुरुष  को  मिलते  gt
 लेकिन  set  उपस्थिति  में  नहीं  में  निवेदन  करता  हूं  कि  इस  समस्या  पर  विचार

 करते  समय  हम  दूसरी  बातों  का  भी  ध्यान  रखें  ।  हमें  देखना  है  कि  हम  राज  स्त्री  को

 शिक्षित
 कर  पाये  हैं  कौर  क्या  उस  हद  तक  कर  पाये  हैं  जस  हद  तक  हम  करना  चाहते

 थे  |
 हम  नहीं  कर  पाये  हें  तो  क्या  हम  इस  के  बारे  में  कोई  कदम  उठा  रहे  हैं  ?  amr

 हमारे
 शिक्षा  मंत्रा  महोदय  डा०  श्रीमाली  ने  बताया है  कि  जहां  स्कूल  जाने  वाले  लड़कों

 की
 संख्या  ६०  प्रतिशत वहां  स्कूल  जाने  वाली  लड़कियों की  संख्या  केवल ३०  प्रतिशत

 ही  हम  राज  स्त्री को  किसी  भी  क्षेत्र  में  बराबर  का  स्थान  नहीं  दे  पाये  हैं

 जब  तक  उसको  वह  स्थान
 न

 जब  तक  वह  दबी  हुई  तब  इस  अपराध में  कि

 व्यभिचार
 में  उसका  पूरा  हिस्सा  है  कौर उस  को  भी  बराबर  सज़ा  मिलनी  में  समझता

 हूं  कि  ठीक  नहीं  होगा  ।  यह  कहना  कि  इस  में  स्त्री  का  भी  उतना  ही  हाथ  है  जितना
 fe

 पुरुष  का  ठीक  नहीं  है  ।

 प्राजक देखा  जाता  है
 कि  पुरुष  पैसे  के  बल  अपनी  शक्ति  के  बल  समाज  में

 जो
 उस  को  स्थान  मिला  हुमा  उस  के  बल  पर  स्त्रियो ंके  साथ  व्यभिचार  करता  है  उसको

 एक्सप्लायट ( शोषण (  शोषण  )  करता है  ।  इस  वास्ते  आमतौर  पर  पुरुष  ही  इस  के  लिए  जिम्मेदार

 होता  स्त्री  नहीं
 प्रौढ़  उसको  ही  इसकी  सज़ा  मिलनी  स्त्रियों  को  नहीं

 ।

 इस  बुराई को  समूल  नष्ट  करने  के  लिए  हम  समाज  में  इस  के  प्रति  घुसा
 पैदा  करनी  समाज  का  नैतिक  स्तर  ऊंचा  करना  होगा  ।  समाज का  दृष्टिकोण
 बदलना  होगा  हमें

 इस
 प्रकार

 की  परिस्थितियों का  निर्माण  करना होगा  जिन  में  कि  इस  तरह

 के
 व्यभिचार

 के
 मामले  न  हों  ।  लोगों को  दूसरी  स्त्री को  माता  ara  हो

 समझना  होगा
 उसी  दृष्टि  से

 उस  की  जोर  देखना  किसी  स्त्री की  तरफ  किसी
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 को  बुरी  निगाह  से  नहीं  देखना  होगा  ऐसी  हमारी  पुरानी  परम्परा  रही  है  कौर

 जब  सब  लोग इस  परम्परा  को  हमें  चालू  रखना  होगा  शहरों  इसको  पुनर्जीवित  करना

 हर  स्त्री  को  माता  बहन  मानेंगे  at  इस  धारा  की  आवश्यकता ही  नहीं  रह  जाएगी

 को  सज्ञा  देंने  का  भ्र वसर  ही  नहीं  are ।

 इन  बातों के  देखते  हुए  में  तो  यही  कहूंगा कि  हमें  waar  दृष्टिकोण  बदलना  हमें

 स्त्रियों को  पुरुषों  के  बराबर  लाना  उनको  बराबर  का  स्थान  देना  पुरानी
 पर  जिसमें  कि  स्त्री  को  माता

 कौर  बहन
 समझा  जाता  चलना  होगा  द्रोह  हमने  इन

 सब  बातों  को  यदि  किया  तो  यकीन  है  कि  veo  धारा  के  प्रयोग  की  ही  alana

 नहीं  रह  कौर  किसी  भी  पुरुष  को  भी  कहीं  पर  सजा  ने  का  सवाल  ही  पैदा  नहीं  गा

 इसलिए में  श्री  रघुनाथ सिंह  जी  से  प्रार्थना  करूंगा कि  वह  इस  तरह के
 कानून

 को
 पास

 करवाने की  कोशिश  न  करें  कौर यदि  उन्होंने  ऐसा  करने  की  कोशिश की  तो  मुझे  पूरा  विश्वास

 है  कि  सदन  इस  तरह  के  कानून  को  कभी  मंजूर  नहीं  करेंगा

 श्रीमती  age  )  उपाध्यक्ष  भाई  रघुनाथ  fae  ने  जिस  बिल

 को  यहां  पर  पेश  किया  है  उसको  में  ने  कई  बार  पढ़ा  है  ।  जब  उन्होंने  इस  बिल  को  यहां
 पेशा  किया  था  उस  समय  खुद  उन  के  पास  इस  बिल को  सपोर्ट  (  करने के  लिए  कोई

 दलीलें  न  थों  कौर  केवल  एक  दो  बातें  कह  कर  वे  बेठ  गए  |

 मेरे
 दूसरे  भाईयों  ने

 इस  पर  काफी  रोशनी  डाली  है  ।  मुझे  श्री  रघुनाथ  सिंह
 जी  से

 इतना  wae  कहना  है  कि  ऐसा  मालूम होता  है  कि  वह  किसी  दूसरी ही  दुनिया में  रह  रहे  हैं  कौर

 हमारा जो  सामाजिक  ढांचा  हमारी जो  सामाजिक  परिस्थितियां  उन  से  वह  बिल्कुल

 बेखबर हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपका  पड़ोस  उन  को  मिलाਂ  gare |

 श्रीमती  उमा  नेहरू  :  यह  तो  ठीक  है  लेकिन  चिराग़  तले  होता  है  ।

 में  यह  कह  रही  थी  कि  वह  हमारा  जो  समाज  है  उस से  बेखबर  हैं  कौर  यहां  हो

 रहा  उस से  वह  बिलकूल बेखबर  हैं  |  जब  ऐसी  बात  है  तो  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता

 है  कि  इस  पालियामट  में  वह  क्या  काम  कर  सकते हैं  ।

 हमारी  समाज  में  जो  बहुत  सी  त्रुटियां
 बहुत

 सी  कमियां  जिन को  हमें  दूर  करना

 है  ।  थोड़ा  ग्रसा  gar  डोरी  बिल  यहां  पेश  था  दहेज  की  जो प्रथा  वह  समाज  को

 उन  बुराइयों  में  उन  कमियों  में  से  एक  है  ।  जिसको  हम  अराज  तक  मिटा  नहीं  पाये  gi

 दहेज  के  बराबर कोई  भी  ज़लील  दुनिया में  नहीं  हो  सकती है  ।  लेकिन  are भी  हमारी

 कांग्रेसी  सरकार  इसको  मिटा  नहीं  सकी है  इस में  कोई  शक  नहीं  है  कि  डावरी

 बिल  को  मेंह  इस  हाउस में  लाई थी  ।  मेरे  इस  बिल  पर  मंत्री  महोदय  ने  तरह  तरह  के
 आदइवासन मझे दिये मुझे  दिये  तथा  इस  हाउस  को  दिए  कौर  कहा  कि  में  इस  को  वापिस  ले  ल  ।  जो  कायदा

 होता है  उसी  पर  मंत  अमल  किया  कौर  इस  बिल  को  वापिस  ले  लिया  |

 ae  समाज  की  यह  हालत  है  कि  हमारा  जिन्दा  रहना  मुश्किल  हो  गया  है  |  जिस घर  में
 ज्यादा  लड़कियां tar  हो  जाती  वह  घर  तबाह  हो  जाता  है  ।  कई  गरीब  लोग  इस  तरह  से
 तबाह  हो

 यह
 सब

 दहेज  के  कारण  हुआ है
 |  बिल में  जो  नक्शा  भाई  रघनाथ  fag
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 rata  है  में  चाहती हूं  उसके साथ  साथ  वह  भारत के  निकायों  को
 भी  सामने  राज

 विधान  में  भ्रापने स्त्रियां  उठ  नहीं पा  रही  हैं  ।  प  ने  जिक्र  किया  है  विधान  का
 ।

 स्त्रियों  और  पुरुषों को  बराबर  के  अधिकार दिए  उनको  बराबर  का  स्थान  दिया  है

 बराबर  का  हिस्सा  दिया  है  ।  में  मानती  हूं  कि  कांस्टीट्यूशन  में  स्त्रियों  के  बारे  में  लिखा
 तो

 बहुत  कुछ  लेकिन  लिखने  से  ही  काम  नहीं  चल  सकता  आपको  देखना  होगा  कि

 प्रेक्टिकल  लाइफ़  (  व्यावहारिक  में  क्या  हो  were  |  में  अपने  भाई  को  बतलाना  चाहती

 हूं  कि  अगर  स्त्री  चाहे  कि  वह  भ्र पनी  अलग से  नैशनेलिटी (  कायम  रख
 लें  तो

 विधान  उसको  इसकी  इजाजत नहीं  देता  है  wie  वह  कहता  है  जो तुम्हारे  पति
 की

 नेशनैलिटी  है  वही  तुम्हारी  नैशनैलिटी  यह  भी  कहा  गया  है  कि  स्त्री की  जो  इंडिविजुएलिटी

 )  है  वह  भ्र लग  नहीं  हो  सकती  है  ।  यह  तो  भारतीय  स्त्री  की  हालत  है  ।

 जब  उसकी ऐसी  हालत  है  तो  इस  तरह के  बिल  को  पेश  करनें  की  बात  समझ  में  नहीं
 पता  नहीं  किस  सूझ  का  यह  नतीजा  किस  तरह  से  उनके  दिल  ate  दिमाग में  यह  बात  झाई

 कि
 इस  बिल  को  उन्हों  ने  यहां  पेश  किया  ।  उन  को  चाहिए  था  कि  वह  सामाजिक  ढांचे  को  ad

 ग्र यह  भी  देखते कि  स्त्री  कितनी  चरागे  बढ़ी
 है

 शर  प्रभी  उसको  aman  के  लिए  कितने

 परिश्रम  की  आवश्यकता है  ।

 यह  ठीक ही  है  कि  पश्चिमी  ख्याल  हम  में  md  गए हैँ  लेकिन  श्राप  देखें  कि
 ages  से  एनलाइटंड  फैमिली  बढ़े  हुए  नई  री  रोशनी  के  भी  जो  उनकी

 हालत  यह  है  कि  जरगर  लड़की  पैदा  होती  है  तो  खनी  तो  होती है  लेकिन  कम  ही  ।  हर इ

 पह  चाहता  है  कि  लड़का  हो  ।  यह  हालत  यहां  भारत  में  ही  नहीं  दूसरी  जगहों  पर  भी
 है

 ड्राप  देखें  की  ईरान के  शाह  ने  भी  भ्र पनी  रानी  को  इसलिए  अलग  किया  है  कि  उसके  लड़का

 नहीं  gate
 |  ऐसी  हालत  में  इस  बिल को  लाना  भ्र ौर यह  कहना  कि  स्त्री  अ्रगर मद क साथ मद  के  साथ

 कोई  गुनाह  करती  है  तो  उसको भी  सजा  होनी  बेखबरी  ate  अज्ञानता की  बात  है  |

 जहां तक  मैट्रियाक॑ल  सिस्टम  प्रणाली  )  का  ताल्लुक  जो  कि  दक्षिण

 के  कुछ  हिस्सों  में  है  वह  दूसरी बात  है  ।  वहां  पर  भी  wa  यह  सिस्टम  बदल  रहा

 है  ।  स्त्रियों
 के  बारे  में  विचार  करते  भारत  कहकर  को  आपको

 सामने  रखना
 भारत  की  श्राइडियौलोजी  (  विचार  को  सामने  रखना  सामाजिक  परिस्थितियों  को

 आंखों से  भ्रोझल  नहीं  होने  देना  है  ।

 भारतीय  स्त्री  पूजनीय  समझी  जांती  थी  ।  are  समझी  जाती  है  या  में
 नहीं

 जानती  ।  भारतीय  स्त्री  को  हमे  बहन  प्रौढ़  माता  के  रूप  में  देखना  होगा ।  भारत  को

 किसी  नें  प्रासाद  कराया है  aaa  दिन  तक  नगर  किसी  ने  भारत  को  कायम रखा
 तो  वह  भारत की  स्त्री  ने  रखा  है  ।  में यह  इसलिए  कहती  हूं  कि  भारतीय  स्त्री  राज  जितना

 भी  फैशन  क्यों न  करे  उसने  अपनी साड़ी  नहीं  छोड़ी है  भले  ही  मर्दों  ने  कोट  पालन  और  टाई

 लगानी  शरू  कर  दी  हो  ।  भारत  ग्रा ज़ाद  हुमा  है  प्रौढ़  उसकी  प्रजाति  कायम  है  ।  यह

 सब  इस  वजह  से  ही  है  कि  स्त्रियां  डिवोटिड  (  निष्टाशील )  वे  प्रेम  करती  हैं  wa

 देश  से  वे  उनका  जो  स्थान  उसको  समझती  हैं  ।  gare  भारत  की  नींव  arr  भी

 पक्की है

 श्री  रघुनाथ  fag  जी  ने  भी  एक  बिल  पेश  किया  तरह-तरह के  पुरुष  ade  जो

 इस  किस्म के  क  *  ०.  के
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 उपाध्यक्ष  रघुनाथ  सिंह  जी  ने  सोचा था  कि  ae  उनकी  सहायता करेंगे  मगर

 ने  नहीं  ate  ग्राहको  wa  भो  शिकायत  है  ।

 श्रीमती उमा  वह  मेरे  पड़ोसी  और  उनकी  सहायता  में  gas  करती
 ।

 लेकिन इस  समय  मुझे  उन्हें  समझाना  है  ।  यह  सहीं  वक्त  है  जब  में  उन  को  समझा  सकती

 ह  मुझे  अ्रफसोस  तो  इस  बात  का  है  कि  वकालत  भी  उन्होंने  पास  की  कौर  सब  कुछ  किया
 >  लेकिन फिर  भी  राज  उनको  मुझे  फिर  से  पढ़ाना  पड़  रहा  है  ।

 हालत  भ्रमणी  नहीं है  ।.  में  ज्यादा  नहीं  कहना  चाहती
 |
 में  उन  से  कहूंगी

 कि
 मेहरबानी

 करके  समाज  के  प्रति वे  wat  ख  समाज  को  प्रग र  वह  समझते  हैं  नहीं  तो  समझने की

 कोशिश  करे  ,  समाज  की अवस्था  को  देखें  प्रौढ़  समाज  में  जो  स्थिति  स्त्रियों  की  है  न  कवल

 भारत  में  बल्कि  सारे  संसार  उसको  पहचानें  ।  में  केवल  इतना  ही  कह  सकती  हू ंकि  राज

 स्त्रियों  की  पुरुषों  के  मुकाबले  में  कुछ  भी  हैसियत  नहीं  है  ।  जैसे  भ्र भी  हमारे  एक  भाई  ने  कहां

 है  कि  जब  कोई  बच्चा  पैदा  होता है  तो  यह  कोई  नहीं  कहता  कि  यह  wan माता  का  पुत्र  है

 बल्कि  पुरुष  का  ही  नाम  चलता  है  |  पैट्रिप्राटिकल  पितृ  सत्ता )  सिस्टम  में  पुरुष  का  ही  नाम

 चलता  है  स्त्री  का  कोई  नाम  नहीं  लेता  ।  ऐसी  हालत  में  स्त्री  का  नाम  लेना  बेकार  है  में

 चाहती हूं  कि
 सारा  हाउस  एक

 राय
 से  इस  बिल  को  हरा

 दे
 मंजूर  कर  दे  ।

 fait  (  श्री  रघुनाथ सिंह  इस  विधायक  द्वारा  धारा
 veg  का

 लोप

 चाहते  हैं  ।

 भारतीय  दण्ड  संहिता  के  रचनाकारों  ने  भीਂ  विवाह  की  पवित्रता  स्वीकार  की  है  ।

 उन्हों  न  इसी  दृष्टिकोण  से  विभिन्न  धाराओं  का  क्रम  निश्चित  किया  है  ।

 भारत में  सदा  से  विवाह  को  एक  पवित्रता  दी  जा  रही  हे  ।  कौटिल्य ने  wt  अर्थशास्त्र

 में  बलात्कार के  सम्बन्ध  में  लिखते  हुए  कई  उदाहरण  दिये  हूं  कि  किसी  स्त्री को  किस  किस

 ढंग  से  तंग  किया  जा  सकता  है  |  वहीं  उन्होंने  व्यभिचार के  सम्बन्ध  में  भीਂ  कहा है  कि

 विवाहिता  स्त्री  द्वारा  व्यभिचार  करने  कौर  उसके  पति  द्वारा  आपत्ति करने  स्त्री

 के  नाक-कान  काट  दिये  जायेंगे  ।  अरब  तो  ऐसा  नहीं  किया  जा  सकता  |

 afer  ने  अपहृत  स्त्रियों  के  संबंध  में  भी  कहा  है  कि  यदि  वे  चाहें  तो  अपहरण से

 उद्धार
 करने  वाले  पुरुषों के  साथ  रह  सकती  चोरों कई

 विपत्तियों
 से  छुटकारा

 पाने  वालीਂ  स्त्रियों  के  सम्बन्ध  में  भी  यही  व्यवस्था  है  |

 में  कहता  हुं  कि  यदि  धारा  veo  के  इस  afar  —  एसे  मामले

 में  पत्नी  दुरुत्साहिका  के  रूप  में  दण्डनीय  नहीं  होगीਂ  ।  निकाल  देने  से  भी

 उस  की  भावना पर  कोई  प्रभाव नहीं  पड़ता  ।  इसे  हटा  देने से  इस  mea  विद्वेष

 की  भावना  पर  भी  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ता ।  अपराध के  दुरुत्साह  को  सिद्ध at

 तो  करना
 कौर

 जब  वह  सिद्ध भी  हो  जाता है  तो स्त्री  को  भीਂ  दुसाह  के  लिये  दण्ड  देने
 ५

 मं
 कोई  हानि  नहीं  है

 ।
 यह  की  भावना  के  विरुद्ध  नहीं  होगा  ।

 कई  उच्च  न्यायालयों  ने  भी  इस  धारा  के  सम्बन्ध
 में  सन्देह  प्रकट  किये  हैं  ।

 aaa  में  दुरुत्साहिका  सिद्ध  हो  जाने  पर  भीਂ

 साज डी

 स्त्री  को
 दण्ड  क्यों

 न
 दिया  जाय

 ?

 मूल  ग्रेड  |  में
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 यह  भारतीय  विचार  घारा  के  अनशन  नदी  |  मन  ने  भी  स्त्रियो ंके  लिये  दण्ड  की

 व्यवस्था  की  थी  पुराने चीन  ate  फ्रांस की  विधियों  में  भी  सत्रों  ्र  पुरुष
 दोनों

 के
 लिये

 समान  दण्ड  की  ही  व्यवस्था  है  ।

 विधेयक  के  प्रस्तावक  से  पूरी  तरह  सहमत नहीं  हुं  ।  इस में  कुछ  कठिनाइयां

 भी  हें  ।  अब  समय  at  गया  है  कि  विवाहिता  स्त्रियों  श्रमिक  साहसी  बनना  चाहिये  ।

 नहीं तक  स्त्री  की  पवित्रता  भ्र ौर  सतीत्व  का  प्रदान  हमारे  शास्त्रों  ने  उसका  दायित्व

 पुरुषों पर  रखा  कि  उन्हें  विवाहिता  स्त्रियों का  सम्मान  करना  चाहिये  ।  दक्षिण  भारत  के

 oa सुधारकों  न  सदा  at  यह  कहा  है  कि  स्त्रियों  को  पुरुषों  का  डट  कर  सामना  करना  चाहिये  ।

 इस  पर  cal  विचार  करना  चाहिये  |

 मेरा  यह  सुझाव है  कि  इस  भ्रान्ति  वाक्य  को  तो  धारा  से  निकाल  दिया  जाये

 यायालय  हर  मामल
 ~

 गण-दोषों  पर  स्वतंत्र  रूप  से  विचार  निर्णय  करे  ।  व्यभिचार

 कौर  बलात्कार  में  बहुत  थोड़ा ही  अ्रत्तर  है  ।  इस  वाक्य  को  निकाल  देने  से  भी  धारा

 और  उस  के  पूरे  भ्रध्याय की  भावना पर  कोई  प्रभाव नहीं  पड़ेगा  ae  समय  ्र  गया  है  कि

 स्त्रियों  को  भी  यह  महसूस  कराया  जाये  कि  परिवार  ही  नहीं  देश  के  भविष्य  के  संबंध में  भी  वे

 पुरुषों  ay  सहभागिनीਂ  हैं  ।

 पति  (  मंगलौर )  मेरे  विचार  से  यह  विधेयक  भ्रनावश्यक शर  हानिकारक
 a  ।  प्रस्तावक  महोदय  का  कहना है  कि  धारा  veo  पक्षपातपूर्ण  कौर  व्यभिचार

 के  लिए  स्त्री  के  लिए  सजा  की  व्यवस्था  नहीं  की  गयी है  ।  यह  उपबन्ध  संविधान  के

 नुच्छंद  oa  और  १५  के  विरुद्ध  है  ।
 यदि  उनका  उद्देश्य सजा  के  मामले में  स्त्री

 पुरुष  का  भेद  भाव  मिटाना था  तो  व्यभिचार  के  लिए  दोनों के  लिए  सजा  की  व्यवस्था कर  दी

 जान  चाहिए  |  उच्चतम  अर  उच्च  न्यायालयों  का  भी  कहना है  कि  इस  में  कोई  भेद

 भाव का  बात  नहीं है  |  इस  दृष्टि  से  यह  संशोधन  नितान्त  wares  |

 यदि  उन  कीਂ  इच्छा  मेद  भाव  दूर  करने की  ही  थो  उन्हें  एक  संशोधन  द्वारा  पुरुष

 के  साथ  साथ  स्त्री के  लिये  भी  दण्ड की  व्यवस्था  करनी  चाहिये  था  ।  वह  एक  दूसरी  बात  होती  |

 परन्तु  इस  संशोधन  द्वारा  सारी  धारा  बेकार  हो  जायेगी  भ्र ौर  व्यभिचार  अपराध  नहीं

 रहेगा  ।  मेरा  निवेदन  कि  हमारा  समाज  इस प्रकार के  विधान  के  पक्ष  में  नहीं  हों  सकता  |

 इसलिए मेरा  कहना  है  fe  यह  संशोधन  हानिकारक  श्र  इसे  अस्वीकृत  किया  जाना

 चाहिए  |

 a
 पृश्नी  जगनाथ  राव  (  कोरापुट )  श्री  रघुनाथ  सिंह  के  विधेयक  की  विरोध

 करता  हूं  ।  उनका  कहना  है  कि  धारा  vee  संविधान  के  विरुद्ध  है  इसलिए  इसे  समाप्त

 क्र  देना  चाहिए  |  परन्तु  ऐसा  करने  से  व्यभिचार  के  लिए  खुली  ge  मिल  ।

 प्रस्तावक महोदय  समझते  हूं  कि  स्त्री के साथ भेद के  साथ  भेद  भाव  का  व्यवहार किया  गया  है  ।  परन्तु  यह

 बात  तो  सर्वमान्य  है  कि  इस  संबंध में  पहले  पहल  उकसाने  का  भ्रपराध  अघिकतर  मामलों

 में  पुरुष  ही  करते  हैं  ।  यदि  स्त्री हीਂ  पहले  उकसाये  तो  भी  विधि  निर्माताओं ने  उसे

 रियायत  दे  रखी है  ।  अनुच्छेद  १४  भी  यह  रियायत  देता  क्योंकि  स्त्री  समाज  का  निर्बल

 Rau A में  उच्चतम  न्यायालय भी  इस  सम्बन्ध  में  श्रपना  निर्णय 2  चका है  कि अंग है  ।

 मल  अंग्रेजी  में

 412
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 जगन्नाथ

 धारा  EY  संविधान  के  अनुच्छेद  १४  करे  विरुद्ध  नहीं  है  ।  मेरे  विचार

 में
 श्री  रघुनाथ सिह  को  विधेयक  वापस  ले

 लेना  चाहिए  ।  ¥

 शी  ईश्वर  mae  (  त्रिवेन्द्रम  इस  विधेयक  का  आघार  यह  है  कि  भारतीय

 दण्ड  संहिता  की
 धारा  Yee  पक्षपातपूर्ण है  प्रस्तावक  महोदय  का  कहना  यह

 घारा  संविधान  के  भ्रनुच्छेंद  १४  १५  के  विरुद्ध  है  ।  हो  सकता है  यह  उनका मत  हो

 माननीय  सदस्य  को परन्तु  उच्चतम  न्यायालय  इसके  विरुद्ध  अरपना  निर्णय  दे  चुका है  |

 कहना  यह  चाहिए  था  धारा  veo  का  संशोधन  कर  दिया  जाये  ताकि  जो  सजा  पुरुष

 को  दी  जाता  वहीं  cat  को  भी  दी  जा  अथवा  दोनों  को  व्यभिचार  की  समान

 |  इस  मामले  में  स्पष्ट  है  कि  स्त्रियों  को  समानता नहीं  दीਂ  जा  सकती  स्त्रियों छूट  हो

 की  इस  सम्बन्ध में  विशेष  स्थिति  जिस  से  इन्कार  नहीं  किया जा  सकता  ।
 '

 नौ  सेना

 अधिनियम  क  ग्रन्तगंत  भी  यही ंहै  कि  स्त्रियों  को  वहां  नियुक्त  नहीं  किया  जा  सकता
 t

 प्रत्येक  क्षेत्र  में  पुरुष प्र  स्त्री  की  समानता की  करना  बुद्धिमत्ता नहीं  |  यह

 संशोधन  व्यर्थ  att  खतरनाक हमारी  संहिता  में  सजा के  बारे  में  ot को  जो

 रियायत  वहू  कायम  रहनी  चाहिये  ।

 पंडित  हवा  प्र०  ज्योतिषी  (  सागर )  उपाध्यक्ष  यह  बिल  )

 सदन  के  सामने  पेश  किया  गया  है  में
 उसका  विरोध  करने के  लिए  खड़ा  हुमा हूं  ।

 मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  इस  बिल  के  डिस्क्रिमिनेंशन  (  भेद
 की  भावना को

 हटाने  की  बात  तो  गयी  लेकिन  नगर  हम  इसको  पास  कर  देंगे तो

 डिस्क्रिमिनेशन  तो  अ्रलग  रहा  यह  बिल  व्यभिचार  को  वृद्धि  में  सहायक  हो  जायेंगी  |

 यहीं  ठीक  हैं  कि  जीवन के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  हमें  नारी  के  साथ  डिस्क्रिमिनेशन  पड़ा

 है  शौर  यह  जरूरी  भी  हे  में  तो  यह  महसूस  करता  हूं  ।  नारी  निश्चित  रूप  से  कमजोर है

 हमारे देश  में  वह  at  सामाजिक  जीवन  में  पुरे  तौर  से  नहीं  at  पायी है  ।  इसलिए

 हमें  इधर  उधर  जीवन  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  नारी  को  विशेष  स्थान  देना  पड़  रहा  है  ।

 हमारे  मित्र  वास्तव  में  डिस्क्रिमिनेशन  को  ही  हटाना  चाहते  तो  वह  कहते  कि  लेडी  भ्रध्यापिका

 को  पुरुष  श्रध्यापक
 से

 अधिक
 वेतन  दिया जाता  कौर  लेडी  इंस्पेक्टर  को

 जो  पुरुष

 इंस्पेक्टर  से  अधिक  वेतन  जाता है  वह  समान  जाये ।  वहां  पर  तो

 मैदान है  लेकिन  मुझे  लगता  है  कि  उनका  इसे  दूर  करने  का  इतना  ates  विचार  नहीं  है  +

 यह  बिल  जिस  रूप  में  प्राया  है  उसे  में  बहुत  खतरनाक समझता  हुं  ।  व्यभिचार को
 लेकिन रोकने  के  लिए  एक  पक्ष  को  ही  दंडित  जाता  है  यह  बात  सच  है  |

 are  हम  व्यभिचार  को
 रोकना  चाहते  तो  शायद  यह  बात  श्रावस्ती भी  है  ।

 ar  दोनों  पक्षों  को  दंडित
 किया  जाये  तो  दोनों  को  खतरा  रहेगा  ak  हमको

 व्यभिचार के  मुकदमें  में  गवाही  नहीं  सकेगी ।  दूसरे  गवाह

 तो  मिल  जायेंगे
 लेकिन  vat

 गवाह  मिलना  कठिन  होगा ।  अगर  एक  पक्ष  को  दंडित

 q  किया  जाये  तो  वह  हमें  गवाह  के  रूप  में  मदद  दे  सकता है  ।  यदि  हम  इस  बिल  को  मंजूर

 करते  हैं
 तो

 दोनों  पक्षों  को  दंडित  करना  ake  हमको  व्यभिचार  को  रोकने  में

 मदद  नहीं
 में  महसूस  करता  हूं कि

 इसको
 पास

 करने
 से

 व्यभिचार
 में  वृद्धि  ही  हो

 सकती  है  ।  इसलिए  मेरी  राय  में  यह  बिल  गलत  है  ।
 में  समझता हूं  कि  इस  से  जों  हम  ने

 कानून  बनाये
 हैं  उनकी

 प्रतिष्ठा  नहीं  बढ़ेगी
 ।  इसलिए  इस  बिल  को  मंजूर

 गद  करर
 चाहिए

 ।

 fat  waste  में
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 fieaa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  इस  विधेयक  क  प्रस्तावक

 महोदय  स्थिति को  ठीक  करने  के  विचार  से  कई  प्रकार  के  विधेयक  प्रस्तुत करते  रहे  हैं
 ।

 परन्तु  मेरा  निवेदन  है  कि  कि  इस  प्रकार  का  विधेयक  प्रस्तुत  करने  से पूर्वे  इस  सम्बन्ध

 में  काफी  wea  कर  लेने  की  श्रावस्यकता है  ।  दोनों  पक्षों  के  माननीय  सदस्यों  ने

 विधेयक  के  कौर  विधेयक  के  उपबन्धों में  परस्पर  विरोध  की  बात  कहीं  है
 ।

 यदि  हम  उद्देश्यों  और  कारणो ंके  विवरण  को  पढ़ें  तो  पता  चलता है  कि  प्रस्तावक  यह

 चाहते  हैं  कि  यदि  कोई  स्त्री  ऐसा  कोई  अपराध  करें  तो  स्त्री  के  किसी  प्रकार

 का  भेद  भाव  नहीं  होना  चाहिए ।  दोनों  को  एक  मिलनी  चाहिए

 तात्पर्य  यह  है  कि  वह  इस  मामले में  यौन  समानता के  सिद्धान्त  लागू  करना  चाहते

 उद्देश्यों कारणों  के  विवरण  में  यही  बात  कही  गयी है  |

 मेरे  माननीय  मित्र उन्होंने  धारा  veo  बिलकुल  ही  रद  करने  की  बात  कही  है  |

 श्री  तंगामणि
 ने

 ठीक  ही  कहा हैं  कि  यदि  प्रस्तावक  महोदय की  सचमुच  यही  इच्छा थी  जो  कि

 उन्होंने  ७  कौर  कारणों के  विवरण  में  प्रकट  की  तो  धारा  VEY  र के अ्रन्तिम  वाक्य

 को  निकाल
 देने  मात्र  से  काम  बन  सकता

 था  परन्तु  प्रस्तावक
 महोदय ने  तो

 सम्पूर्ण  धारा
 Seg

 को  रह  करने  की  बात  कही
 केवल

 दो
 wea  एक  यह  कि

 व्यभिचार  को  अपराध  माना ही  न  कौर  दूसरा  व्यभिचार  अथवा  स्त्री

 ग्रुप  दोनों  के  लिए  समान  अपराध  समझा  जाये  ।  दोनों  बातों को  परस्पर  उलझा  दिया  गया
 शै
 ke  उद्देश्य कौर  कारणों  के  विवरण में  एक  का  उल्लेख  है  खंड में  दूसरे का  ।.

 जहां तक  स्त्री  श्र  पुरुष  की  कथित  समानता  का  प्रश्न  है  अन्य  माननीय  सदस्यों

 झर  विशेषकर  श्रीमती
 उमा  नेहरू

 ने  बड़  ज़ोर दार  शब्दों  में  कहा  है
 कि  राज  समाज  में

 स्त्रियों  की  जो  भ्र वस् था  है  उस  में  इस  प्रकार  का  लक्ष्य  प्राप्त  करना  उचित  नहीं  ।
 हम  कई

 बार  केवल  उन  स्त्रियों  का  ही  ध्यान  करते  है ं।  जो  कि  नगरों  में  रहता  (  a.
 ट  |

 अ्रतिरिक्त  देश wy  उन  के  में  करोड़ों  ऐसी  स्थिति

 ऐसी है
 कि  उन

 के  लिए  संरक्षण  aga  आवश्यक है  ।  यही  कारण  है  कि  सौ वर्ष पूर्व
 जब  इस  समस्या  पर  विचार  gat  था  तो  यही  जोर  दिया  गया  था  कि  स्त्रियों  के  सम्बन्ध

 में  किसी  प्रकार  का  संरक्षण  होना  बड़ा  श्रावक है

 इस  के  अतिरिक्त  के  प्रश्न  पर  क्या  माननीय  qaet  ~  है  कि  इसे

 बिलकूल  माना ही  न  जाये  वह  कुछ  भी  चाहते हों  परन्तु  जहां तक  दण्ड  विधि

 सम्बन्ध है  में
 स्थिति

 का
 उल्लेख

 करन  चाहता  हूं  ।  यह  कहा  गया  है

 किकई  देवों  में  के  are  को  नहीं  माना  जाता  वहां  इस  भ्रपराध  पर  केवल  एक

 असैनिक  प्रकार  की  कार्यवाही  की  जा  सकती है  ।  अमरीका  शौर  ब्रिटेन  में  व्यभिचार को  कोई

 अपराध नहीं  माना  जाता  ।  व्यभिचार के  आधार  पर  कोई  भी  ग्र सन्तुष्ट  पक्ष  तलाक

 का  कर  सकता है  ।
 हमारे  वकील  मित्रों  को  कम  से  कम  इतना तो  पता  है  AF

 वहां  ऐसे  मामलों में  प्रेमी को
 एक  पक्ष  बनाया  जाता  है

 |

 a  में
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 १२०  वर्ष  पुर्व  भारत  के  लिये  दण्ड  विधि  के  निर्माण  के  प्रदान  पर  विचार  करते  समय  प्रथम  विधि

 आयुक्तों  का  विचार  था  कि  भारत  कौर  इंग्लैंड  की  स्थिति  एक  जैसी  ही  है  इसलिये  भारत  में  भी

 व्यभिचार को  श्रीराम  न  माना  जाय  ।  इस  बात  पर  सारे  देश  में  हलचल  मच  श्राप  जानते  हैं
 कि

 हमारे देश  में  शादी  काल  से  ही  विवाहित  जीवन  की  पवित्रता  का  बहुत  महत्व  है
 ।  इस  पवित्रता

 का  पालन  पति  शर  पत्नी  दोनों  को  करना  होता  है  ।  पत्नी  को  पतिव्रत  धर्म  का  पति  को

 एक  पत्नीव्रत धर्म  का  पालन  करना  होता  है  ।  पुरुष  को  अपनी  पत्नी  के  प्रति  वफादार  होना  ही

 पड़ता है  ।  यहीं  कारण  है  कि  युगों  से  हमारे  देश  में  राम  की  पूजा  होती  है
 ।

 हमारे  प्राचीन

 समाज  में  दोनों  पक्षों  का  एक  दूसरे  के  प्रति  वफादार  होना  होता  था  ।  परन्तु बाद  में
 स्त्रियों की  स्थिति  खराब  हो  जाने  के  कारण  यह  आवश्यक  हो  गया  कि  व्यभिचार

 को
 भारतीय

 विधि  के  भ्रन्तगंत  दण्डित  अपराध  माना  जाना  चाहिये  ।  इसलिये  द्वितीय  विधि  आयोग  ने  यह

 स्वीकार  किया  कि  कुछ  विशेष  स्थितियों  में  हीਂ  किया  गया  अपराध  माना  अ्र्यात नद

 जब  किसी  ऐसी  विवाहित  स्त्री  के  साथ  व्यभिचार  किया  जिसका  पति  जीवित  हो  ।  परन्तु

 यदि  ऐसा  व्यभिचार  किसी  कुमारी  अथवा  श्रविवाहित  स्त्री  के  साथ  किया  जायेगा  ती

 उसे  अपराध  नहीं  माना  जायेगा  ।  भारत  की  जनता  की  भावना त्रों के  अनुरूप
 व्यभिचार  को

 अपराध  माना  गया  था  कौर  उसके  शभ्रनुसार  धारा
 SEG

 का  निर्माण  किया  गया
 था  ।  इस

 धारा
 के  अधीन  पति  को  ही  व्यभिचार  का  अपराधी  ठहराया  जाता  है  ।  इसलिये  जनमत  के  ग्र चू सार

 यह  श्रावस्ती  प्रावश्यक  था  वि  को  अपराध  समझा  जाये  शर  दण्ड  न्यायालय

 द्वारा  व्यभिचार  के  मामलों  में  सजा  दी  जाये  ।  तभी  ऐसा  समय  नहीं  श्राया है
 कि

 को  बिलकुल  हीਂ  अपराध  न  माना  जाये  ।

 हम  इस  समस्या  के  नैतिक  त्  को  बहुत  महत्व  देते  इसीलिये  तो  इसे  भारतीय  दंड  संहिता  में

 अपराध माना  गया  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  प्रस्तावक  महोदय  यह  नहीं  चाहते
 कि

 व्यभिचार
 को

 भ्रपराध माना  हीਂ  न  यद्यपि  उनके  विधेयक  का  लक्ष्य  यही  प्रतीत  होता  है  ।

 स्त्री  को  भीਂ  अपराधी  मानने  के  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  श्रीमती  उमा  नेहरू  तथा  जप्य  माननीय

 सदस्यों  ने  सन्तोषजनक व  सुन्दर  प्रत्युतर दिये  हैं  ।  इसके  लिये
 अभी

 समय  नहीं  आया  है
 ।

 कई

 अवसरों  पर  देखने  को  मिला  है  कि  यद्यपि  उकसाने  में  स्त्री  का  कोई  हाथ  नहीं  परन्तु  इस

 प्रकार के  अपराधों  में  वे  भी  फंस  जाती  हैं  ।  बलात्कार  के  अतिरिक्त  भीਂ  ऐसे  मामले  होते  जहां

 पत्रों  कों  अपनी  इच्छा  के  विरुद्ध  प्रात्मसमर्पण  करना  पड़ता  है  ।  स्त्री  ott  उसी  अवस्था  में  कि  उसे

 विधि  द्वारा  संरक्षण  दिये  जाने  at  अ्रावश्यकता है  ।  इसलिये  मेरा  निवेदन है  कि  धारा  ४६७

 को  रहना  साथ  हीਂ  प्रस्तावक  महोदय  ने  यह  भी  नहीं  बताया  कि  भारतीय  दंड  संहिता

 &  orate  मान्य  इस  श्रीराम  को  क्यों  रद  कर  दिया  जाना  चाहिये  |

 इस  धारा  में  जान  बूझ  कर  निश्चित  रूप  में  स्त्रियों  को  संरक्षण  दिया  गया है  ।  उन्हें ऐसे

 व्यभिचार  के  मामलों  में  प्रसिद्धि  art  कर  सजा  नहीं  दीਂ  जा  क्योंकि  भारत  में  स्त्रियों  की

 ऐसी  नहीं  है  ।  मेरे  विचार  में  प्रस्तावक  महोदय  का  मामला  बहुत  हीਂ  कमजोर है
 कौर

 तके  से  सिद्ध  नहीं  होता  |

 प्रस्तावक  संविधान  के  कुछ  भ्रनुच्छेदों  का  उल्लेख  किया  है  कौर  कुछ  माननीय

 सदस्यो ंने  उच्चतम  न्यायालय  विनिर्णय का  भी  उल्लेख  किया  है  ।  यह  युसफ  अब्दुल  अजीज
 का

 मामला  इस  सम्बन्ध  में  पहले  बम्बई  के  द। च्च्च न्य  र  विक {  3  बाद  में  उच्चतम  न्यायालय  का
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 विनिणंय  प्राप्त  gar  |  उच्चतम  न्यायालय  में  सम्पूर्ण  समस्या  का  परीक्षण  किया  गया
 ।  न्यायालय

 ने  कहा कि  स्त्रियों  को  जो  कुछ  भ्रधिकार  दिये  गये  हें  वे  उचित  ही  हैं
 ।  स्त्रियों

 के  मामले  में

 कौर  रक्षण  की  व्यवस्था  wae  की  जानी  चाहिये  |  उच्चतम  न्यायालय के  न्यायाधीशों  का  मत

 था
 कि  इस  प्रकार  का  संरक्षण  बिलकुल  उचित  ae  संवैधानिक  है

 ।  औचित्य  श्रथवा गुण  च्

 के  प्राकार  पर  भी  मेरे  माननीय  मित्र  ने  इसके  पक्ष  में  कहा  परन्तु  फिर  भी  संवैधानिक  ale

 औचित्य  का  प्रश्न  तो  तय  हो  चुका  है  ।  धारा  SEY  पर  उच्चतम  न्यायालय
 ने  विचार  किया

 श्र  अरपना  निर्णय  दिया कि  यह  धारा  संविधान के  उपबन्धों  के  विरुद्ध  नहीं है  ।

 ऐसी  स्थिति  में  जब  कि  सभा  इस  विधेयक  के  पक्ष  में  नहीं  कौर  संवैधानिक  तथा  औचित्य के

 झभाघार पर  भी  यह  विधेयक  ठीक  नहीं  तो  माननीय  सदस्य  को  विधेयक  पर  मतदान  के  लिये

 जोर  नहीं  देना  चाहिय े।

 ६.1]  स०  म०  बनर्जी  :
 में  एक  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं

 ।
 क्या  माननीय

 वक  को  पता  है  कि  एक  बार  व्यभिचार  के  भ्रपराध  में  एक  स्त्री  को  महात्मा  ईसा  ने  पत्थर मार  कर

 मार  डालने  की  सजा  दी  थी  कौर  कहा  था  कि  पत्थर  वही  व्यक्ति  मारेगा  जिसने  कभी  कोई  पाप
 न  किया  हो  तो  कोई  भी  व्यक्ति  at  नहीं  पाया  था  शर  उस  स्त्री  को  क्षमा  कर  दिया  गया  था  ।

 श्री  रघुनाथ सिह  :  उपाध्यक्ष  माननीय  सदस्यों ने  बहुत  ही

 पूर्ण  भाषण  दिये  जिनके  लिये  में  उनको  धन्यवाद  देता  हूं  ।  इंडियन  पीनल  कोड  दंड

 संहिता )  से  करीब  १००  वर्ष  ie)  फ्रेम  )  हुमा  था  ।  उस  भारतवर्ष  में
 स्त्रियां

 इतनी  सती  होती  स्त्रियों  के  सतीत्व  की  भावना  इतनी  प्रबल  होती  थी  कि  लोग यह  ख्याल

 भी
 नहीं  करते  थे

 कि
 इस  प्रकार  के  श्राफ़ेन्सिज़  हिन्दुस्तान में  होंगे  ।  राज  सिनेमा  का

 प्रचार  बहुत  ज्यादा  हो  गया  है  शहरों  में  स्त्रियां  खुले  प्राम  घूमती  हैं  ।  कभी  तीन  रोज़
 की

 बात

 है  कि  हम  ट्रेन  से  आ  रहे  थे  ।  हम  तो  यू
 ०  पी०  के  रहने  वाले  हैं  ।  हमें  यह  देख  कर  ताज्जुब

 कि  स्त्रियां शराब  पी  रही  qt—aie Tas At Sat A दाराब  भी  ट्रेन  में  ।  हमने  अपनी  wie  मूंद  ली  ।  हमने  कहा
 कि  झप  हिन्दू  स्त्रियां  हें  श्राप  शराब  पीती  आपको  इतना  ध्यान  नहीं  है  ।  उन्होंने  कहा  कि

 में  नहीं  कह  सकता कि  कितनी यह  तो  राज-कल  का  करान  यह  कोई  खास  बात  नहीं  है  ।

 स्त्रियां शराब  पीती  हें  ।  जहां  तक  इस  बिल  का  सम्बन्ध  में  इसको  इसलिये  लाया  था  कि

 स्तान  में  व्यभिचार  की  वृद्धि  न  उसको  रोका  जाय  at  वह  तभी  रुक  सकता  है  जब  कि  पुरुष
 और  स्त्री  दोनों  को  दण्ड  दिया  जाय  ।  जहां तक  एंट्री  का  ताल्लुक  में  इस

 बात
 को

 मानने  के  लिये  तैयार  नहीं  हूं  कि  केवल  पुरुषों  के  कारण  ही  एंट्री  होती  है  ।  नगर  कोई
 स्त्री  तो  एंट्री  भ्र सम्भव  वह  नहीं  हो  सकती  वह  मर  जान  दे  मगर  कभी

 mate नहीं  देगी  ।  इसलिये जो  भी  एंट्री  के  केस  होते  उनमें  किसी  न  किसी  प्रकार  से  कमेन्ट

 होती है  जब  कमेन्ट  होती  तो  दोनों  को  सजा  होनी  चाहिये  ।

 हमारे  मित्रों  ने
 इस

 सम्बन्ध  में  गोल्ड  साज़  का  जिक्र  किया  है
 ।

 में  यह  कहना  चाहता  हूं

 कि  sites  टेस्टामेंट  में  एंट्री  के  सम्बन्ध  में  एक  प्रकरण  भ्राता  इसमें  मौसिस  ने  यह  कहा  था  कि

 नगर  कोई  एंट्री  का  अपराध  तो  स्त्री  पुरुष  दोनों  को  संगसार दिया  जाये  ष्  पत्थर

 फेंक  फेंक  कर  उनको  मार  डालना  चाहिये  |  मोहेमडन  ला  जब  मंजूर  gar  तो  उसमें  भी  संगसार

 की  प्रथा थी  ।  उसमें  भी  नगर  स्त्री  पुरुष  एंट्री करते  पकड़े  जाते  थे  तो  स्त्री को  एक  बोरे

 मे ंया  यह  दूसरी  किसी  चीज़  में  बन्द  कर  दिया  जाता  था  ताकि  उसका  मुंह  कोई  देख  न  सके  ।  जितने  भी

 लोग  aa थे  उस  पर  सब  पत्थर  फेंकते  थे  ।  मोहेमडन  ला  भर  बाइबिल  दोनों  ही  इस  बात  को  परोसें
 वि  —————

 tyra  अंग्रेजी  में



 ०
 TEVS  दंड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक  २१  १९४५

 रघुनाथ

 करते  हें  शौर  बतलाते  हैं  कि  इस  प्रकार  की  प्रथा  थी  ।  हिन्दु  ला  में  इस  प्रकार  की  प्रथा  at  कि

 स्त्री  पुरुष  दोनों  को  सज्जा  दी  जाये  |

 जहां  तक  इस  बिल  के  सिद्धान्तों  का  ताल्लुक  जैसा  मेंने  कहा  है  यह  बम्बई  हाई  के

 फैसले  पर  भ्राधारित है  ।  एक  मेम्बर  फस्ट  पालियामेंट  के  सदस्य  थे  ate  उन्होंने  बम्बई  हाई  कोर्ट

 के  फैसले  के  बाद  ही  इस  बिल  को  यहां  पेश  किया  था  ।  wa  चूंकि  वह  सदस्य  नहीं  रहे  इसलिये

 उन्होंने  एक  पत्र  मुझे  लिखा  है  ae  कहा  है  कि  में  इसको  फिर  से  यहां  पेश  करूं  ।  लिहाज़ा  मेंने

 इसको  यहां  उपस्थित किया  है  ।

 जहां  तक  इस  बिल  का  ताल्लुक  है  में  फिर  कहूंगा  कि  दोनों  को  सजा  होनी  चाहिये  ।  मेरा

 बिल  लाने  का  एक  मुख्य  उद्देश्य  यह  था  कि  राज  भारतवर्ष  में  जब  कि  सती  की  प्रथा  कम  होती
 जा  रही  है  ate  स्त्रियों  में  जो  इमारेलिटी  भराती  जा  रही  उसको  रोका  उस  पर  बन्धन

 लगाया  जायें  ।  हमारे  जितने  भी  बहन  भाइयों  ने  इस  डिस्कशन  में  भाग  लिया

 में  उन  सबको  धन्यवाद  देता  हूं  ate  जैसा  कि  मिनिस्टर  साहब  ने  कहा  है  में  इस  बिल  को  वापस

 लेता  इसके  साथ  ही  साथ  में  अपनी  बहनों  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वे  भीਂ  जहां  तक  मॉरैलिटी

 को  ऊंचा  करने  का  ताल्लुक  उनको  एक  आन्दोलन  करना  चाहिये  क्योंकि  आजकल  व्यभिचार  बहुत

 बढ़  रहा है  |  इसका  कहीं  न  कहीं  पर  तो  ग्रस्त  होना  हीਂ  चाहिये  |

 यहां  पर  जो  हमारे  पुरुष  दोस्त  बैठे  हुये  हैं  उनमें  यह  हिम्मत  नहीं  हुई  है  कि  वे  प्रपनीਂ

 पत्नियों के  खिलाफ  बोल  सकें  ।  बहुत  से  लोगों  ने  सोचा  है  कि
 .  .  .

 श्री  खाडिलकर  :  माननीय  सदस्य  यह  बात  वेसे  ही  कह  रहे  हें  कि  भारत

 में  व्यभिचार  तथा  बुराई  बढ़  रही  है
 ।

 में  इस  बात  पर  आपत्ति  करता  हूं
 ।

 कया  वह  इसे  सिद्ध कर
 सकते  है ं।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  को  पहले  बोलने  का  ज्यादा  नहीं  मिला

 मिल  जाता  तो  शायद  यह  बात  भीਂ  सामने  करा  जाती  ।

 श्री  रघुनाथ सिंह  :  श्राप  यह  बात  मानें  कि  सिनेमा  के  कारण  अर  थियेटर  के  कारण  जो

 बुरा  प्रभाव  लोगों  पर  पड़  रहा  है  उसका  यह  नतीजा  हो  रहा  है

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  उस  झगड़े  को  श्राप  जाने  दें  शर  बतायें  कि  कया  ara  इस  बिल

 को

 वापिस  लेते हैं  ?

 श्री  रघुनाथ  सिंह  :  में  इस  बिल  को  विदा  करता हूं  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 क्या  माननीय  सदस्य  को  विधेयक  वापस  लेने  की  अनुमति  है
 ?

 विधेयक  सभा  की  अनुमति  से  वापिस  लिया  गया  ।

 दंड
 प्रक्रिया  संहिता  विधेयक

 महोदय  :  अब  सभा  दंड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक  को  लेगी  ।  इसके

 लिये  दो  घंटे  नियत  किये  गये  हें  ।

 aft  जगदीश  अवस्थी  (faeete)  :  मैं
 प्रस्ताव  करता हूं

 :

 सकी  दंड  प्रक्रिया  संहिता
 Asks

 में  आगे  संशोधन  करने  वाले  बिल  पर  विचार

 किया  जाये  "

 Fas  काजा  में



 २१  Rexs  दंड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक  PECL

 उपाध्यक्ष  मुझे  यह  गौरव  प्राप्त  हुमा  है  कि  में  इस  सम्मानित  सदन  के  समक्ष

 ७  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करूं  ।  इस  दफा  १४४  को  हटाने  के  बारे  में  जो  बिल  मेंने  पेश

 किया  है  उसकी  भ्रोर  सारे  देश  का  ध्यान  है  कौर  इस  बिल  को  पेश  करने  की  मेरी  मंशा  यह  है

 कि  भारतीय  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  १४४  को  सदा  सर्वदा  के  लिये  इस  कानूनी  पुस्तक  से

 निकाल  दिया  इसका  इस  पुस्तक  में  से  लोप  हो  जाये
 ।

 इसके  पहले  कि  में  इस  धारा  के  काननी  पहल  पर  प्रति  विचार  प्रकट  में  निवेदन  करना

 चाहुंगा कि  दुनिया  में  जितने  भी  कानून  बनते  जितने  भी  विधान  बनते  उन  सबका  एक

 मुख्य  उद्देश्य  समाज  में  शान्ति  शर  व्यवस्था  कायम  रखने  समाज  के  जो  ऐसे  तत्व  हें  जिन  से

 शान्ति  भंग  होने  का  प्रदेश  होता  उनको  काब  में  रखने  के  लिये  बनते  हूं  ।  इन  सबका  उद्देश्य

 यह  होता  है  कि  ऐसे  तत्वों  को  कानन  के  भ्रन्तगंत  करके  उनको  सजा  दिलाई  जाये  ।  जितने

 भी  कानून  बनते हैं  वे  इन  बरी  प्रवृतियों को  रोकने  के  लिये  बनते  हें  न  कि  we  आ्रादमियों के  खिलाफ

 उनका  उपयोग  करने  की  मंशा  होती  है  ।  लेकिन जो  सी  ०  कार  पी०  सी०  की  धारा १४४

 इसके  हम  श्रम ली  जामे  को  देखें  तो  हमें  पता  चलेगा  fe  न  केवल  राज  से  बल्कि  तब  से

 जब  से  कि  देश  परतंत्र  था  इस  धारा  का  विरोध  होता  ग्रा  रहा  है  ।  इसके  प्रस्तुत  जिलाधीशों

 डिस्ट्रिकट  मैजिस्ट्रेट्स  को  तथा  एस०  डी०  ठोस  को  आपने  यह  अ्रधिकार  दे  रखा  है  कि  वे

 लिखने  बैठने  उठने  सभायें  करने  चलने  फिरने  प्रतिबन्ध लगा  सकते  हैं  ।

 मेरी  दृष्टि  में  यह  एक  ऐसा  कानन  है  जिसका  प्रयोग  उन  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  होता  रहा  है  जो  कि

 समाज  के  हमेशा  निर्माता  रहे  हें  ।

 इस  सम्मानित  सदन  में  हमारे  बहुत  से  मित्र  बैठे  हुये  हें  जो
 तब

 से  जब  से  देश  परतंत्र
 इस  किस्म  के  प्रतिबन्धों  को  तोड़ते  रहे  शौर  हमारा  जो  शासक  दल  वह  अंग्रेज़ों को को

 बुरा  भला  कहता  रहा  है  ।  इस  विरोध  में  जनता  हमेशा  उनके  साथ  उसने  उनका  सम्मान

 उनकी  इज्जत  की  ।  हर  देश  में  जो  कानून  बनते  हें  वे  खराब  भ्रांतियों  के  लिये  बनते

 बदमाशों गुंडों  के  लिये  बनते  चोरों  कौर  डाकघरों के  लिये  बनते हैं  गौर  इससे  किसी  का  विरोध

 भी  नहीं  हो  सकता  लेकिन यह  जो  दफा  १४४  है  इसका  भ्रमर  श्राप  विश्लेषण  करें  तो

 इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचेंगे  कि  इसके  अधीन  aaa  भले  आदमियों  को  पकड़ा  जाता  है  तथा उन  लोगों  को

 सज़ाये ंदी  जाती हैं  दी  जातीਂ  रही हें  ।  जब  हम  परतंत्र  थे  तब  तो  इस  धारा  का  कुछ  भ्रौचित्य

 हो  सकता  था  ।  उस  समय  दूसरे  बाहर  वाले  हम  पर  हकूमत  करते  थे  |  उस  समय  उन्होंने  डिस्ट्रिकट

 मैजिस्ट्रेट  को  यह  शभ्रधिकार  दे  रखा  था  कि  वे  मनमाने  ढंग  से  इसका  उपयोग  कर  सकते हैं  ।

 लेकिन  जब  हम  प्रासाद  जब  हमारा  अरपना  राज  हमारे  देश  में  हमारी  सरकार

 हम  समाजवादी  समाज  की  रचना  करना  चाहते  हम  फ़िल्म  श्राफ  स्पीच  में  विश्वास  करते
 हम  लोगों पर  किसी  किस्म की  रोक  नहीं  लगाना  तो  इस  धारा  की  क्या  आवश्यकता

 हैं  ।  गराज  हमें  झ्राजाद  हुये  दस  वर्ष  का  लम्बा  समय  हो  चुका  है  लेकिन  यह  धारा  भी  ज्यों

 की  त्यों  बनी हुई  है  कौर  इसको  कानूनी  पुस्तक  में  वही  स्थान  मिला  gars  जो  पहले  मिला

 gmat  i  यदि यह  धारा  केवल  किताब तक  हीं  सीमित  रहती  इसका  कोई  प्रयोग न

 किया  तब
 भी

 कोई  बात  नहीं  थी  और  संभव  है
 कि

 में  इस  सदन  के  सम्मुख  इसको  हटाने

 का  अनुरोध  करने  के  लिये  न  ara  ।  लेकिन  राज  में  देखता  हूं  शर  सारा  देश  इस  बात  को

 रहा  है  जितने
 भी

 माननीय  सदस्य  यहां  बैठे  हुये  वे  देख  रहे  हूं  कि  बहुत  ही  व्यापक  रूप  से

 इसका  प्रयोग  किया  गया  है  कौर  किया  जा  रहा  है  ।
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 नगर  कानूनी  दृष्टि  से  इसको  देखें  तो  आपको  पता  चलेगा  कि  यह  धारा  बहुत  ही  छोटी

 है  ac  इसके  भ्रन्तर्गत  जो  दंड  दिया  जाता  है  वह  बहुत  थोड़ा  होता  लेकिन जहां  तक  इसके
 प्रयोग  का  ताल्लुक  है  पिछले  दस  वर्षों  में  वायद  ही  कोई  ऐसा  दिन  बचा  हो  जिस  दिन  कि  किसी

 न

 किसी  डिस्ट्रिक्ट  मैजिस्ट्रेट  ने  कहीं  न  कहीं  इस  धारा  के  भ्रन्तर्गत  दफा  १४४  न  लगाई  हो  ।
 इसके

 mend  जलूस  निकालने  शान्तिप्रिय  जलसा  करने  डिमांस्ट्रेशन  )  करने बैठने

 उठने  पर  विभिन्न  प्रकार  at  कार्यवाहियों  पर  प्रतिबन्ध  लगायें  जाते  रहे
 नगर

 सी०  कार  पी०  सी०  की  किसी  धारा  का  सबसे  afar  प्रयोग  किया  गया  है  तो  वह  यहीं  धारा

 है  ।  में  माननीय  मंत्री  जी  से  कहूंगा  कि  इस  धारा  से  हमारे  देश  के  भ्रमर  श्रच्छा  वातावरण

 तैयार  नहीं  हो  रहा  है  इसका  बहुत  ज्यादा  कुप्रभाव पड़  रहा है  ।  इसका  सर्वत्र  विरोध भी  होता

 देखने  को  यह  एक  छोटी  सी  धारा है  लेकिन में  कहूंगा  कि  इसका  प्रयोग  फौजी  कानून  की  तरह

 होता  है  ate  यदि  में  यह  कहूं  कि  मार्शल  ला  को  तरह  से  होता  है  तो  कोई  अत्युक्ति  नहीं  होगी
 ।

 यह  धारा  रणचंडी  के  समान  है  कौर  इसके  अनेकों  मुख  हें  जिनके  कि  द्वारा  आज  तक  कितने  ही

 व्यक्तियों  की  नागरिक  स्वतंत्रता  का  हनन  शुभ्रा  कितने  ही  लोग  बलिदान  हो  गये  कौर  कितने  ही

 घर  इस  धारा  के  कारण  बर्बाद हो  गये  कौर  कितने  ही  शान्तिप्रिय नागरिक  सदा  के  लिये  हमसे

 विदा हो  गये  ।  मुझे  ara  वह  दिन  याद  भ्राता  है  जब  हमारे  देश  में  जलियांवाला  हुआ

 शर  जलियांवाला  बाग  में  जनरल  डायर  ने  इस  धारा  का  आश्रय  ले  कर  हजारों  निहत्थे  नौजवानों
 को  श्रपने  दमन  का  शिकार  बनाया  कौर  जिसके  कि  परिणामस्वरूप हज़ारों  व्यक्तियों  की

 जान

 चली गई  |  पंजाब  के  शेर  लाला  लाजपतराय  ने  इसका  विरोध  किया  हमेशा  इस  धारा  का

 विरोध होता  wat  ।  are  जब  यह  देश  स्वतंत्र हो  गया  है  तो  हम  यह  are  करते  थे  कि

 जिन  के  बलिदानों  पर  यह  देश  श्रीपाद  हम  यह  उम्मीद  लगाये  बैठे  थे  कि  देश  आजाद

 होने  पर  हम  इस  धारा  को  तोड़ेंगे
 शरर  इस  धारा  को  निकाल  कर  हम  फेंक  देंगे  लेकिन  श्राज  हमें

 ऐसा  मालूम  होता  है  कि  मानो  उन  शहीदों का  बलिदान  व्यर्थ  गया  |  rat  इस  विधेयक  को  में

 एक  गैर-सरकारी  प्रस्ताव  के  रूप  में  सदन  में  पेश  कर  रहा  हूं  जब  कि  होना  यह  चाहिये
 था

 कि

 वह  शासन  जिसने  जनतंत्र की  कसम  खाई  aie  देश  में  समाजवादी  समाज  की  रचना  को

 कसम  खाई  उसको  इस  धारा  को  फौरन  अपने  कानून  की  किताब  से  हटा  देना  चाहिये  था

 लेकिन  उसने  इसको  नहीं  हटाया  है  ।

 इस  धारा  पर  क़ानूनी  दृष्टि  से  विचार  करके  देखें  तो  आपको  स्पष्ट  नज़र  जायेगा
 कि  इस  धारा  के  अन्तर्गत  जिलाधीशों  को  बड़े  व्यापक  अधिकार  इस  सरकार  ने  दे  रक्खे  हैं  कि

 जब  भी
 वे

 उचित  समझें  ate  ore  दो  कम्युनिटी  )  दो
 वर्गों  में  या  किन्हीं  दो

 व्यक्तियों में  कोई  झगड़ा  होने  या  शान्ति  भंग  होने  की  आशंका  हो  तब  इस  धारा  के
 अन्तर्गत

 वे  उन  पर  रोप  लगा  सकते  हैं  कौर  उनको  धारा  १४४  के  भ्रमर  बांध  सकते  हैं  ।  राज  हमारा  देश

 हालांकि  स्वतन्त्र  हो  गया  है  लेकिन हम  यह  देखते हैं  कि  हमारे  शासकदल  ने  नौकरशाही को

 बड़ा  शक्तिशाली  बना  दिया  है  और  एक  जिले  में  जिलाधीश  को  सब  से  अधिक  शक्तिशाली  केन्द्र

 बना  दिया  है
 ।

 राज्य  सरकारों ने  जिलाधीशों  को  बहुत  अधिक  अधिकार  कौर  शक्ति  दे
 रखी

 है  प्र  वे  जिलों
 में

 बैठ  कर  उनका  मनमाने  ढंग  से  प्रयोग  करते  हैं  ।  इस  कानून  के
 arid

 जो

 हमने  अधिकार दे  रक्खे  हैं  उनका  बड़ा  ही  भीषण  दुरुपयोग  हो  रहा  है  ।
 में  एक  नहीं  वरन्  सैकड़ों

 दृष्टांत
 इस

 किस्म  के  दे  सकता  हूं  जिनमें  हालांकि  जनता  में  कान्ती  ate  व्यवस्था  कायम  थी
 किसी  किस्म  की  गड़बड़ी की  आशंका  नहीं  थी  लेकिन इस  धारा  के  ania  उन्होंने  आदेश

 निकाल  दिये  att
 कभी

 कभी  तो  उनको  पढ़  कर  हंसी  जाती  है  ।  में  यह  कहे  बगैर  नहीं
 रह  सकता
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 कि  राज  के  प्रजातंत्री  युग  में  इस  देश  की  जो  नौकरशाही  है  वह  उसके  भ्रनुकूल  शापने को  प्रभी  तक

 ढाल  नहीं  सकी  है  ate  ग्राम  भी  मनमाने  ढंग  से  प्रा चरण  करती  है  ।  इस  धारा  के  प्रतिशत हमने

 जिलाधीशों को  जो  अधिकार  दे  रक्खा  है  उसका  उसी  प्रकार  दुरुपयोग  कर  रहे  हें  जेसा कि

 एक  बन्दर  को  अगर  झ्राभूषण  दे  दिया  जाये  तो  वह  उसका  सदुपयोग  न  करके  दुरुपयोग  ही  करेगा
 |

 नगर  श्राप  संविधान  की  दृष्टि से  देखें  तो  भारतीय  संविधान  की  धारा  १९  के  श्रन्तगंत

 हमने  यह  घोषणा  कर  रक्खी  है  कि  हर  एक  व्यक्ति  को  इस  देश  में  चलने-फिरने

 बोलने  की  स्वतंत्रता  है  लेकिन  उसके  बाद  ही  aly  सन्  REMC  में  यह  संविधान लागू  हुमा

 कौर सन्  १९५१  में  प्रौढ़  फिर  उसके  बाद  सन्  PEK  में  इसमें  संशोधन  किये  गये
 सौ

 कुछ  ऐसी
 चीजें  इसमें  जोड़ दी  थी  है  जिनसे  कि  साफ़  मालूम  होता है  कि  हमने  धारा  १४४  को  क़ायम रखने
 के  लिये इस  भारतीय  संविधान  में  जो  कि  बहुत  ही  सुन्दर  संविधान  था  उसको  संशोधन  करके

 कुछ  कुरूप  सा  बना  दिया  है  उसका  संशोधन करके  हमने यह  चीज  साबित नहीं  की  कि

 विधि  से  विधान  हमेशा  ऊंचा  gar  करता  है  ।  हमने  इस  डर  से  कि  कहीं  हाईकोर्ट  स  सुप्रीम

 कोटें  शादी  इसको  चेलेंज  न  करें  हमने  भ्र पने  संविधान  में  पहले  से  ही  विदेश  कर  दी  ate  उसमें

 एक  संशोधन कर  दिया  ।  में  कोई  वकील  नहीं  हूं  लेकिन  हमारे  संविधान  की  धारा  १९  की  जो

 मूल  भावना  हे  उसका  जो  मूल  तत्व  है  जो  उसकी  प्रीत्मा  है  वह  स्पष्ट  रूप  से  कहती  है  कि

 यह  धारा  १४४  जो  हमारी  पुस्तक  में  है  यह  बिलकुल  गैर  मुनासिब  है  कौर  इसको  तुरन्त
 हटा  देना  चाहिय े।

 में  समझता  हूं  कि  इससे  हर  कोई  परिचित  होगा  कि  इस  धारा  के  ज ग्रन्तगत  जिलाधीशों  रा

 जो  आदेश  निकाले  जाते  हें  वे  किस  प्रकार  से  धारा  १९  की  ग्राम  का  हनन  करते  हें  प्रौढ़  जब  कुछ

 लोग  एक्ज़ीक्यूटिव  द्वारा  निकाले  गयें  भ्रादेशों  के  विरुद्ध  उच्च  न्यायालयों  शर  सेशन  कोर्ट स  में

 ले  कर  जाते  हैं  श्र  कोर्ट  स  नें  उनके  सम्बन्ध  में  जो  प्यार  जजमेंट्स  दिये  हैं  उनको

 भाप  देखें  तो  बाप  पायेगें  कि  उनमें  कई  स्थानों  पर  बहुत  बुरी  तरह  से  डिस्ट्रिकट  मजिस्ट्रेटों के  आदेशों

 की  शभ्रालोचना की  गई  है  ।

 बम्बई  उच्च  न्यायालय  के  सन्  १९३१  के  इलाहाबाद हाई  कोर्ट के सन् के  पन चन्द  PERE

 के  जजमेंट  और  मद्रास  हाई  कोर्ट  के  १९४५४  के  जजमेंट  को  यदि  arg  पढ़े  तो  झ्रापको  मालूम हो

 जायेगा  कि  मैं  ठीक  कह  रहा  हूं  कि  नहीं  ।  में  यह  कोई  अपनी  कौर  से  बात  नहीं  कहता  हूं
 बल्कि

 जो  हमारे  संविधान  श्र  कानून  के  रक्षक  उन  न्यायाधीशों  की  बात  को  तो  हम  ग़लत  नहीं

 कह  उन्होंने इस  सम्बन्ध  में  समय  समय  पर  क्या  लिखा  है  उसको  पढ़िये  ।  में  पुछना  चाहता

 हूं  कि  क्या  शासक  दल  उन  रूलिग्स  at  जजमेंद्स  को  देखता  है
 ?  मुझे  दुःख  के  साथ  यहां  पर

 ae  चीज़  कहनी  पड़ती है  कि  हाईकोर्ट  स  इरादी  द्वारा  जो  इस  सम्बन्ध  में  आदेश  निकलते  ह  उन  पर

 एक्जीक्यूटिव कभी  ध्यान  नहीं  देती  है  ।

 मैं  एक  बात  की  तरफ  परौ  सदन  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहूंगा  कि  इस  कानून  के  बनने

 के  बाद सन्  REYY  में  क्रिमिनल  एमडमेंट  ला  ऐक्ट  में  संशोधन  किया  गया  प्रौढ़  उसके  द्वारा  पहले

 जो  प्रथम  श्रेणी के  मजिस्ट्रेट  भ्रौर  सब-डिविज़नल  मजिस्ट्रेट  को  इस  धारा  के  प्रस्तुत

 निकालने  का  अधिकार  प्राप्त  नहीं  यह  संशोधन  करके  हमने  सब-डिविज़नल  मजिस्ट्रेट  को  भी

 इसका  अधिकार  प्रदान  कर  दिया  वे  भी  भ्रमर  उचित  समझें  तो  इस  धारा  के  अन्तर्गत

 दे  सकते  हैं  प्रौढ़  लोगों  की  स्वतंत्रता  पर  उनके  बैठने  प्रौढ़  चलने  फिरने  पर  प्रतिबन्ध  लगा

 सकते हैं  |  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  यही  प्रजातंत्री  तरीका  है  शर  क्या  इसी  तरह  ,  हमारे
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 देश  के  अन्दर  समाजवादी  समाज  की  रचना  की  जायेगी  ?  शासक  दल  द्वारा  जो  नौकरशाही

 को  कौर  उसके  पेट्टी  प्राफ़िशिएल्स  अधिकारियों  )  के  हाथों को  दृढ़  करने  के  लिये  इस  तरह  की

 कानूनी  बन्दिश  की  जा  रही  है  शर  एक्जीक्यूटिव  के  छोटे  छोटे  प्राफ़िसर्स  को  जो  इंस  तरह  के

 व्र घि कार  दिये  जा  रहे  हैं  उनसे  मालूम  होता  है  कि  राज  शासक  दल  किस  कौर  चलता  जा  रहा  है  .

 श्री  सोना घने  :  गणपूर्ति  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  घंटी  बजाई  जा  रही  है  ।  गणपूर्ति है  ।  माननीय  सदस्य  भाषण

 जारी  रखें  |

 श्री  जगदीश  में  निवेदन  कर  रहा  था  कि  इस  प्रकार  के  छोटे  छोटे  संशोधन  करके

 ला  के  द्वारा  छोटे  छोटे  अधिकारियों  को  भी  प्रतिबन्ध  लगाने  के  area  इस  धारा  के

 अन्तर्गत दे  दिये  गये  हैं  ।  सब  से  बड़ी  बात  जो  इस  धारा  के  अन्तर्गत  निश्चित  रूप  से  यह  लिखी

 हुई  है  कि  कोई  डिस्ट्रिकट  कोई  सब  डिविज़नल  मैजिस्ट्रेट  दो  महीने  से  अ्रधिक  के  लिये
 प्रतिबन्ध  नहीं  लगा

 सकता  है
 ।

 लेकिन  व्यवहार  में  क्या  हो  रहा  जहां  जहां  दफा  १४४  लगाई

 गई  उसका  विश्लेषण  करके  देखें  तो  पायेंगे  कि  जो  दस  ag  हमको  स्वतंत्रता  प्राप्त

 किये  हुये  हें  उन  में  से  वर्ष  घारा  १४४  लगी  रही  है  ।  साथ  ही  में  यह  कहना  चाहूंगा  कि

 सारे  भारतवर्ष  में  अगर  कहीं  इस  धारा  का  सब  से  ज्यादा  दुरुपयोग  कौर  व्यापक  प्रयोग  $  है

 तो  वह  उत्तर  प्रदेश  में  gar  उत्तर  प्रदेश  में  भी  नगर  कहीं  इस  धारा  का  सब  से  ज्यादा  प्रयोग

 किया गया है तो वह गया  है  तो  वह  कानपुर  नगर  में  किया गया  है  ।  में  तो  यहां  तक  कहना  चाहता  हूं  कि

 कानपुर नगर  में  दफा  १४४  ने  झपना  एक  घर  सा  बना  रखा  है  ।  श्राप  ध्यान  से  देखें  तो

 जिस  समय  में  ब्रा पके  समक्ष  सदन  में  अ्रपने  विचार  व्यैक्त  ,  सदन इक  बाहर  कानपुर  नगर
 में  दफा  १४४  लगी  हुई  है  ।  are  भी  वहां  यह  धारा  लगी  हुई  है  ।  श्राप  इस  बात  को  देखिये  कि

 पहले तो  दो  महीने  के  लिये  area  होता  है  ai  दो  होने  खत्म  नहीं  होने  पाते  जिस  दिन

 वह  खत्म  होती  है  ठीक  उसी  के  दस  या  बारह  घंटे  के  बाद  फिर  दफा  १४४  लगा  दी  जाती  है

 इस  सम्बन्ध  अपने
 कथन  की  पुष्टि  में  मैं  कुछ  चोटें

 पेश
 करूंगा  जिससे  यह  स्पष्ट  हो  जायेगा

 are  जिलाधीश  लोग  किस  तरह  से  इसका  दुरुपयोग  कर  रहे  हैं  ।

 सारे  सदन  को  मालूम  होगा  कि  सोशलिस्ट  पार्टी  जिसका  में  भी  एक  श्रदना  सेवक
 जो  विदेशी  मूर्तियां  थीं  उनको  हटाने  के  लिये  १६  १९४५७  से  सारे  उत्तर  प्रदेश  में  एक

 ag  किया  ।  वहू  जायज  या  नाजायज  दोनों  कहा  जा  सकता  इस  बारे  में  मतभेद  हो  सकता

 लेकिन  इसके  समय  में  इस  धारा  का  किस  प्रकार  से  दुरुपयोग  किया  इसको  wax  श्राप  देखें
 at  सदन  की  me  खुल  जायेंगी  ।  राज  श्राप  देखिये  कि  वहां  के  तत्कालीन  जिलाधीश  कौर  दूसरे
 लोगों

 ने  कानपुर में
 उस  समय  इस  धारा

 का
 तपा  दुरुपयोग  किया  |  में  अपना  उदाहरण  पेश  करना

 चाहता  हूं  ।  मुझको  ३०  १९५७  को  दफा  १४४  के  अन्तर्गत  सजा  हुई  ।  दफा  १८८  में

 तीन  महीने  को  सजा  अर  ५००  पये  जुर्माना  कौर  aT  प्रकार  से  कोई  २००  व्यक्तियों  को  उसमें

 ara  किया  गया  ।  हम  लोगों ने  सेशन्स  कोर्ट  में  अपीलें  को  ।  श्राप  उस  अपील  के  निर्णय  को  देखिये  ।

 १०  जुलाई  को  अ्रतिरिक्त  सत्र  न्यायाधीश  ने  दफा  १४४  के  झन्तगंत जो आदेश जो  aa  दिये  गये  थे  उनको

 उपबंध  घोषित  किया  ।  जज  ने  लिखा  :

 भारतीय  दंड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  gee (2)  के  ः  कानपुर  के  जिलाधीश
 द्वारा  €  १९५७  को

 प  एएए  सवटटललटटटएटवटटटटट  रप  शव दिया  गया  आदेश  श्रनियमित  था  क्योंकि  उक्त  धारा
 मूल  प्रंप्रेजी  में



 २१  eas  दंड  प्रक्रिया  सहित  विधेयक  REE

 के  अ्रन्तर्गत  साधारण  जनता  ar  किसी  स्थान  विशेष  पर  जाने  से  रोका  जा

 सकता  है  ate  चूंकि  सम्पूर्ण  कानपुर  जिला  का  एक  स्थान  विशेष  नहीं

 एतदर्थ  जिलाधीश  द्वारा  जारी  की  गई  अनियमित  एवं  ae  थी  ।''

 जब  जज  ने  यह  घोषणा  की  प्रो  उसके  बाद  हम  लोग  छटने  वाले  थे  तो  उसके  ठीक  १२

 $.  के  बाद  जिलाधीश  महोदय  ने--१०  जुलाई  को  निर्णय gat  सेशन  ठीक  उसके

 कुछ  घंटों  के  बाद  जिलाधीश  ने  एक  विज्ञप्ति  में  area  दिया  कि  १०  जुलाई  से  एक  महीने  के  लिये

 धारा  १४४  लगाना  आवश्यक हो  गया  है  ।  यह  उसी  क्षेत्र  में  होगी  जहां  सत्याग्रह चल  रहा

 विज्ञप्ति में  कहा  गया  कि  बिना  प्राज्ञ  भाषण  सभा  ध्वनि  विस्तारक

 यंत्र  का  प्रयोग  करना  जीत  ठीक  दूसरे  ही  दिन
 जो

 दूसरी  अपीलें  की  गई  थीं  उन  पर  निर्णय १५
 मं

 कहा
 देते  हुये  अतिरिक्त

 सत्र  न्यायाधीश ने  दफा  १४४  की  जो  कानूनी  खामियां  थीं  उनके  बारे

 पार्टी के  पर्चों  में  दी  गई  मांगें  aaa  दोष  रहित हें  ।  प्रजातांत्रिक

 शासन
 प्रणाली

 में  सरकार  की  आलोचना करने  का  हर  एक
 व्यक्ति  को

 कार  वे  सत्याग्रही  )  भ्रपने  राजनीतिक दल  के  प्रजातांत्रिक

 भ्रांदोलन में  भाग  ले  र६  थे  |  केवल  उनकी  भाषा  पर  प्राप़्ति  की  जा  सकती  थी

 जो  निस्संदेह उचित  नहीं  थी  ।  इसलिये मेरी  राय  में  इन  नारों से  शान्ति  भंग

 होने  की  कोई  संभावना  नहीं  अधिक  से  जनता  के  एक  भाग  को

 यह  नारे  बुरे  लग  सकते  थे  8.0

 यह  है  भ्र ति रिक्त  सत्र  कानपुर  को  निर्णय  जो  उसने  इस  सम्बन्ध  में  दिया  ।  इससे

 स्पष्ट हो  जैसा  मेंने  श्रापसे  निवेद  न  कि  एक  तरफ  तो  सेशन्स  कोर्ट स  ऐसे  निर्णय

 दे  रहे  हमारे  जनतंत्र  की  रक्षा  की  बात  करते  श्र  दूसरी  तरफ  कानपुर  के  जिलाधीश  वहां

 बैठ  कर  उसका  प्रकार  करते  है  |

 ठाकुर  दास  भार्गव  पीठासीन

 दूसरी  बात  मैं  कौर  कहना  चाहूंगा  कि  इस  धारा  का  किस  तरह  वहां  पर  प्रयोग हो  रहा  है  ।

 सन्  PEYR  से  ले  कर  PRG  तक  कानपुर  नगर  में  जितने  राजनीतिक  विरोधी  पत्र  शायद  ही  कोई

 पत्र  छोड़ा  गया  हो  जिस  के  लोगों  को  गैर  कानूनी  दंग  से
 घर

 से  निकाल  कर  बुरी  तरह  से  तंग  न  किया

 गया  हो  ।  चाहे  उस  ने  कोई  भ्रपराध  किया  हो  या  सब  को  जेलों  में  ढूंसा  जाता  रहा  ।  कानपुर  में

 ह  दिन  की  एक  ऐतिहासिक  हड़ताल  हुई  ।  ऐसा  मालूम  पड़ता  था  कि  मानो  दफा  १४४  का  प्रयोग

 मार्शल  ला  की  तरह  हो  रहा  हो  ।  वहां  के  तत्कालीन  जिलाधीश  महोदय  ने  प्रौर  उस  समय  जो  वहां

 के  सुपरिंटेंडेंट  पुलिस  जो  शहर  कोतवाल  उन्होंने  एक  दे  रखा  था
 कि

 कुछ  व्यक्तियों  को

 कर  पहले  उन  की  मारपीट  की  जेल  भेजा  जाय  उस  के  बाद  में  मुकदमे  चलाये  जायें  ।

 इस  भ्राता  के  जो  लोग  शिकार  हुए  उन  में  से  एक  हमारे  मित्र  श्री  बैनर्जी  यहां  बैठे  हुए  हें  जो  कि  वहां  से

 चुन  कर  जाये  उन  को  बन्द  किया  गया  कौर  मुझ  जैसे  व्यक्ति  का  जिस
 की

 जनता  ने  चुन  कर  के  भेजा

 दो  वर्ष  आठ  महीने  पूर्व  अपमान  किया  गया  ।  एक  प्रदर्शन  जब  हो  रहा  हालांकि धारा  १४४  लगी

 हुई  लेकिन  उस  के  लिये  परमिशन  दे  रक्खी  उस  समय  एक  डेपुटेशन  के  रूप  में  जब  मैं  तत्कालीन

 जिला घी दा से  मिलने  तो  वे  नहीं  मिले
 ।

 वहां
 जो

 डिपुटी  सुपरिटेंडेंट  पुलिस  थे  उन्होंने मेरे  साथी



 २९४५०  दंड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक  २१  १९१८

 जगदीश  अवस्थी

 के  लिये  अ्रवदब्दों  का  व्यवहार  में  ने  केवल  एक  बात  कह  दी  प्रम  राजनैतिक  लोग  श्राप

 शरीफों का  सा  व्यवहार  करे  ।  किसी  को  गाली  न  दें  ।”  केवल  एक  विवि  कह  देने  से  ही  उन  को  बुरा

 लग  गया  |  उस  का  बदला  लेते  की  भावना  से  मुझे  घर  से  पकड़  कर  बन्द  किया  गया  दिये
 गये  कि  मुझ  को  बता  दिया  जाय  कि  पुलिस  कितनी  ब्न्पि द... १ट्रलमन  होती  है  ।  यह  एक  सकांस्टिक  रिमार्क

 )  था  ।  कुछ  नहीं  ।  सब  से  बड़ी  बात  जो  हुई  वह  यह  कि  चुनाव  लड़  कर  निर्वाचित

 हो  कर  यहां  झरा  गया
 ।

 में  सदन  में  जब  बोल  रहा  था  तो  ठीक  उस  के  दूसरे  हालांकि  ars  नौ

 महीने  तक  इस  बारे  में  मेरे  ऊपर  मुकदमा  नहीं  चला  लेकिन  भाषण
 के

 दूसरे  दिन  श्राठ  या
 नौ  महीने

 पहले  के  काम  के  लिये  मुकदमा  चलाया  गया  कौर  सदन  को  मालम है, ध्ध  दफा  १४४  का  कोई  सब  से

 ज्यादा  शिकार  हुसना  है  तो  में  च्  हूं  जिसके  बारे  में  अध्यक्ष  महोदय  ने  यहां  दो  बार  घोषणा  की

 उन  के  खिलाफ  अपीलें  चल  रही  हैं  ।  में  कहना  चाहता  हूं  कि  कानपुर  नगर  में  दफा  १४४ का  जितना

 दुरुपयोग  ग  है  उतना  सारे  भारत  में  कहीं  नहीं  हो  रहा  है  कौर  सब  से  दुःख  की  बात  तो  तब  होती  है

 जब  राजनीतिक  लोगों  से  बदला  लेने  के  लिये  इस  का  प्रयोग  किया  जाता  है  जब  कि  जनता  व्  चुने

 हुए  प्रतिनिधियों  के  साथ  दुर्व्यवहार  किया  जाय  ।  मेरे  एक  मित्र  थे  जो  कि  असेम्बली  का  चुनाव  लड़  रहे

 इत्तफाक से  हार  गये  ।  जिस  दिन  चुनाव  की  घोषणा  हो  रही  उसी  दिन  लाल  इमली  सिल  में  एक

 श्याम  हत्या  कांड  हो  गया  ।  उस  के  सम्बन्ध  में  हमारे  श्री  बैनर्जी  जो  कि  कानपुर  से  यहां  एम०  पी
 ०

 उन  को  पकड़ा  गया  उन  जेसे  व्यक्ति  के  साथ  जो  कि  जनता  का  प्रतिनिधि  दुर्व्यवहार  किया  गया
 |

 क्या  क्या  जुल्म  वहां  होते  हैं  इसे  कहते  हुए  दुःख  होता है  ।  लेकिन  उन्हीं  जिलाधीदा  महोदय  को  जिन

 के  खिलाफ बराबर  प्रचार  होता  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  ने  प्यार  यहां  सर्वोच्च  स्थान  दे  रक्खा

 जो  सुपरिंटेंडेंट पुलिस  थे  उन  को  ए०  भाई  जी०  बना  रखा  है  ।  जो  वहां  के  शहर  कोतवाल

 जिन  के  हाथ  में  बागडोर  उन  की  पीठ  ठोकी  जा  रही  है  ।  इस  प्रकार  से  इस  धारा  का  प्रयोग

 कानून  की  ले  कर  बुरे  तरीके  से  राजनीतिक  प्रतिद्वंदियों  के  साथ  किया  जाता  है  ।  में  कहना  चाहता

 हूं  कि  ब्रिटिश  राज्य  के  समय  जब  कि
 tis

 यहां  हम  ने  चौगुनी  ताकत  से  इस  का  विरोध

 किया  ।  में  समझने  में  झ्रसमथ  हं  कि  यह  शासन  सत्ता  क्यों  उन  से  सबक  नहीं  लेती  है  |

 श्राप  इस  घारा  का  प्रयोग  करके  केवल  प्यार  शान्तिपूर्ण  विरोधियों  को  बन्द  करना  चाहते

 हैं  ।  यदि  सचमुच  श्रापका  कानून  न्यायपूर्ण  प्रयोग  किया  जाता  तो  कानून  के  विरुद्ध  जाने  वाले  को

 जनता  हरगिज  चुन  कर  न
 भेजती

 ।
 में  इस  बात  का  यह  साबूत  देता  हूं  कि  कानून  जिसको  श्राप  बुरा

 कहते हें  उस  व्यक्ति  को  जनता  प्यार  करती  है  ।  इस  प्रकार  से  इस  दफा  १४४  का  कानपुर  नगर

 में  दुरुपयोग हो  रहा  है
 ।

 इतना  ही  नहीं  ।  मगर  इतना  ही  होता  तो  कोई  बात  नहीं  थी  ।  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  इस

 बात  की  घोषणा  की  हुई  है  कि  एग्जीक्यूटिव कौर  जुडिशियरी  अलग  ser  हैं  ।  जिलाधीश  आदेश  देता

 है  कौर  पुलिस  गिरफ्तार करती  है  ae  उस
 व्यक्ति  जुडिशियल  मजिस्ट्रेट के  सामने  पेश

 करती है  मैं  कहना
 कि

 जुडिशियल  मजिस्ट्रेट  कहने  के  लिये  एग्जीक्यूटिव

 से  अलग  हैं
 ।

 सरकार  ने  यह  नियम  बना  दिया
 है  कि  जो  जुडिशियल  मजिस्ट्रेट  नियुक्त  किये

 x  हैं  उन  के  बारे  में  सालाना
 रिपोर्टे  जिलाधीश देगा  ।  इस  तरह  जो  लोग  जिलाधीश  के  वंडर

 में  रहते  हैं  उन  पर  जिलाधीश  का
 दौ

 पुलिस  का  काफ़ी  प्रभाव  रहता  है
 ।

 नतीजा  यह  है  कि  कानपुर

 में  तो  पुलिस जो
 चाहती

 है  वह  होता  है
 ।

 कोई
 कितनी

 ही  सफाई  दे  उसे  सजा  कर  दी  जाती  है  ।  में
 निवेदन  करूं  कि  जिस  समय  मेरे  ऊपर  मुकदमा  चल  रहा  था  तो  मैं  ने  प्रासीक्यूटिंग  इंस्पेक्टर  से  कहा
 कि

 इस  में  क्या  होने  वाला  है
 ।  तो

 उस  ने  कहा  कि  इस  में
 और

 क्या  होगा  आपको
 सौ

 रुपया  जुरमाना
 हो  जायेगा  कौर  मुझे  यह  देख  कर  ताज्जुब  28.0

 कि
 मुझे  सौ  रुपया  जुरमाना  ही  ga  |  इस  प्रकार  से  राज
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 वहां  पर  मनमानी  हो  रहो  है  ।  राज  इस  कारण  कानपुर  नगर  का  राजनीतिक  वातावरण  विषुव

 हो  रहा  है
 ।

 में  चाहूंगा  कि  श्राप इस  बात को  ध्यान से  देखें
 ।

 wa  बहुत  समय  हो  चुका
 इम

 कार  की  बातें  श्री
 बहुत  समय  तक  बरदाइत  नहीं  की  जा  सकतीं

 |
 हम  जनतंत्र  का  नाम  लेते  हैं

 बहुत  ज्यादा  ऊंची  बातें  करते  हें  ।  लेकिन  मगर  वास्तव  में  देखें  तो  हम  उन  बातों  से  बहुत  टूर
 चले

 जा  रहेगें  ।

 में  ने  इस  विधेयक  को  पेश  करके  इस  बात  को  दिखाने  की  चेष्टा  की  है  कि  संविधान  की  दृष्टि

 कानून  की  दृष्टि  कौर  व्यावहारिकता  की  दृष्टि  से  ara  जो  इस  दफा  १४४  के  अन्तर्गत  श्रादेश

 दिये  जाते  हैं  वे  कितने गलत  हे  ।  इस  दफा  का  खुल  कर  दुरुपयोग  किया  जा  रहा  है
 ।

 में  इस  पर  ज्यादा

 नहीं  कहूंगा  क्योंकि  कौर  भी  माननीय  सदस्य  इस  पर  अपने  विचार  व्यक्त  करना  चाहते  हैं  ।  यह
 ्य  जिनका

 दफा  इतनी  काम  में  लाई  जा  रही  है  कि  यह  लोकप्रिय  हो  गई  देश  में  दो  ही  दीपों  ए

 जनता  को  श्राम  रूप  से  ज्ञान  है  ।  एक  तो
 दफा  ४२०  दूसरी  दफा  १४४  ।

 राज  गांवों
 तक

 में  लोग

 इन  रफा  का  हवाला  दे  कर  मजाक  करते  हैं  ।  लेकिन  सरकार  ने  इस  धारा  का  गलत  उपयोग  होते

 देख  कर  भी  इससे  कोई  सबक  नहीं  लिया  है  ।  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  महात्मा  गांधी  कहा  करते  थे
 कि

 चाहे  स्वदेशी  सरकार  हो  या  विदेशी  सरकार  हो  मगर  उसका  कोई  अन्यायपूर्ण  कानून  है  तो  उसका  डटकर

 विरोध  करना  चाहिये  चाहे  उसमें  कितने  ही  श्रादमियों  को  कुरबानी  क्यों  न  देनी  पड़े  ।  राज  सरकार
 ने  इस  कानून  के  अ्रन्तगेत  जिलाधीशों  को  इतना  अधिकार  दिया  gar  है  we  जिस  प्रकार  इसका

 व्यापक  दुरुपयोग  हो  रहा  है  उसको  देखते  हुए  इसे  एक  प्रकार  का  जालिमाना  कानून  शौर  जुल्म  से  भरा

 डमर  कानून  कहा  जा  सकता  है  |  एक  तरफ  सरकार  का  जुल्म  चलता  है  दूसरी  तरफ  मुझ  जसे  लोगों
 को

 जबान  चलती  है
 ।

 भ्र  में  कहना  चाहता  हुं  इस  सदन  के  सम्मुख  कि  जब  तक  यह  घारा  १४४

 भारतीय
 दंड  प्रक्रिया  संहिता  से  हटा  नहीं

 दी
 जायेंगी  तब

 तक  हम
 कौर

 इस
 सदन  में  बैठे

 ग्रौर भी
 भो

 बहुत

 से  माननीय  सदस्य  इसका  विरोध  करते  रहेंगे महात्मा  गांधी  कहते  थे  कि  जुल्म  के  ort  झुको  मत

 चाहे  सिर  ही  क्यों  न  कट  जाये  ।  जो  लोग  शान्तिपूर्ण  ढंग  से  अ्रपनी  बात  कहना  चाहते  हैं  उनको

 इस  दफा  द्वारा  प्रतिबन्ध  लगा  कर  रोका  जाता  है  ।  कोई  ऐसी  बात  हो  कि  जिससे  समाज  को  खतरा

 पैदा  होता  हो  तो  उसको  रोकने  के  लिये  कानून  में  बहुत  सी  दफायें  मौजूद  हैं  ।  उनका  प्रयोग  किया  जा

 सकता है
 ।

 लेकिन  इस  धारा  का  प्रयोग  तो  शान्तिपूर्ण  लोगों  के  खिलाफ  होता  है  ।  यह  देख  कर  दुःख

 होता  है
 ।
 में  ज्यादा  न  कह  कर  अपना  भाषण  समाप्त  करूंगा  |  पर  में  सदन  से  यह  कहना  चाहता  हूं

 कि

 वह  इस  पर  गम्भीरता  से  कौर  संजीदगी  के  साथ  विचार  करे  में  आशा  करता  हूं  कि  सदन  के

 माननीय  सदस्य  नगर  इसको  निष्पक्ष  भाव  से  कौर  में  तो  कहूंगा  कि  मंत्री  जी  भो  नगर  निष्पक्षता

 से  देखें  तो  वे  यह  चाहेंगे  कि  इस  धारा  को  इस  देश  के  जाबता  फौजदारी  से  हटा  दिया  जाये  ।

 इन
 के  साथ  में  इस  विधेयक  को  पेश  करता  हूं  उम्मीद  करता  हूं  कि  सारा  सदन

 एक  स्वर  से  इसका  समर्थन  करेगा  कौर  सदा  के  लिये यह  दफा  १४४  निकाल  दी  जायेगी
 तब

 हम  कह  सकेंगे  कि  अब  हमारा  वास्तव  में  प्रजातंत्र  हम  समाजवादी  समाज  की  दिशा  में  बढ़

 रहे  हैं  श्र  देश  में  कल्याणकारी  राज्य  को  स्थापना  करना  चाहते  हैं  |  वरना  हम  ऐसा  नहीं  समझ

 सकते
 ।

 में  तराशा  करता  हूं  सरकार  इस  बिल  को  स्वीकार  करेगी  सारा  सदन  मेरे  इस  विधेयक
 का  समर्थन  करेगा  ।

 सभापति  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा
 ।

 था  स०  स०  बनर्जी  सभापति  wat  जो  बिल  सदन  के  सम्मुख  उपस्थित
 x

 हमें
 उसका

 प्त  जगदीश  अवस्थी  जी  ने  काफी समर्थन
 करण

 क
 लिए  ast

 हुआ  मेरे
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 तफसील  के  साथ  दफा  १४४  का  किस  तरीके
 से

 दुरुपयोग  gare  उसका  एक  नक्शा  सदन  क

 सदस्यों  के  सामने  में  भी  इस  धारा  के  भ्रन्तगंत  काफी  परेशान  garg  पर  में  प्यार  मित्र
 बातों को  फिर  से  दुहराना  नहीं  चाहता ।  में  अपने  माननीय  मंत्री  का  घ्यान  स्टेटमेंट
 maize  एंड  रिजर्व  तथा  कारणों  का  की  तरफ  आकर्षित

 कराना

 चाहता हूं  जिसे  मेरे  दोस्त  जगदीश  जी  ने  दिया  उसमें  लिखा है

 इस  उपबंध  को  महामारियों  जैसे  संकट  के  समय  सरकार  द्वारा  उपयोग  करने  के  लिये

 रखा  गया  किन्तु  सरकार  इसे  राजनैतिक  उद्देश्यों  के  लिये  प्रयोग  करती हैं

 जिससे  इसका  भीषण  दुरुपयोग

 EY
 में  राज  राजनीतिक  तरीके से  रूलिंग  पार्टी  को  ate  करने  के  लिए  खड़ा नहीं  garg  t

 म  इस  दफा के  बारे  में  आपसे  एक  चीज  कहना  चाहता  हुं  |  देश को  आजादी  मिलने के  बाद

 १४  अगस्त  सन  १९४७  के  बाद  जब  कि  सारे  देश  के  लोगों  में उस  दिन  खुशी  की  लहर  दौड़

 गयी  थी  तो  उत्तर  प्रदेश के  कानपुर नगर  के  नागरिकों  में  भी  वैसी ही  खुशी
 की

 लहर  दौड़  गयी
 थी  भ्र  उन्होंने  भी  खदी  मे ंघो  के  चिराग  जलाये  थे  ।  लेकिन  १९४७  स  लकर

 सन्  १९५६  दस  ग्यारह  साल  में  शायद  एक  साल का  समय  ऐसा  बचा  होगा कि  कानपुर

 यह  दफा  १४४  लागू  न  रही  हो  ।  इसका  कारण  क्या  था  ?  उत्तर  प्रदेश  में  ऐसा  कोई  ग्रान्दोलन

 नहीं  gar  जैसा कि  बम्बई में  gar  खास  बात  क्या  थी  ?  मं  आपको  सिफ  इतना  ह  बताना

 चाहता हूं
 कि  इस  से  कोई  राजनीतिक  पार्टी  थोड़ी  भी

 गिरती  नहीं
 ।  इससे  कोई  हमारा

 स्तर  नीचा  नहीं  gor  बल्कि  हमारी  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  इन  कारणों  से  लोगों  कीਂ  नजरों  में

 गिर  गयी  कौर  इसका  नतीजा  यह  gar  कि  उत्तर  प्रदेश  की  भ्रसेम्बली  में  जहां  पहले  ४३  या
 ४४

 विरोधी  सदस्य  चुन  कर  or  थे  वहां इस  बार  १४४  धारा  ने  वहां  म
 विरोधी  सदस्यों  की  संख्या  को  ४३  से  बढ़ाकर  १४४  कर  दिया  ।  दफा  १४४

 के  नाजायज  इस्तेमाल  के  कारण  किसान  we  हुए  कौर  मजदूरों की  भी  आफत

 जब  ८५  दिन  की  हड़ताल  चल  रहीਂ  तब  पुरा  कानपुर  शहर  एक  कोतवाली  बन
 चका  था  कौर  छोटी-छोटीਂ  कोतवालियों  में  सम्मान  ट्रायल  होती  थी ।  माननीय  मंत्री  जी  को

 यह  सुन  कर  श्राइचयँं  होगा कि  राज के  प्रजातांत्रिक  युग  जब
 कि  हम  प्रजातांत्रिक  उसूलों

 को  मानते  हैं  शरर  समाजवाद  की  तरफ  हम  कदम  बढ़ा  रहे  वहां  के  जिलाधीश  जो
 कि

 खुशकिस्मती से  इस  कानपुर
 में  नहीं

 क्योंकि  उनको  तरक्की  देकर  लखनऊ  में  भेज

 दिया  दफा  १४४  के  सैक्शन  ७,  क्रिमिनल  ला  श्रमेंडमेंट  के  मातहत

 ७३५  आदमियों  को  सजा  दी  ।  मजदूरों  क ेखिलाफ  यह  था  कि  वे  चार  सांचों  के  खिलाफ

 हड़ताल कर  रहे  थे  ।  वह  हड़ताल  जायज  थी  या  नाजायज  इस  बहस  में  इस  समय  में  नहीं

 पड़ना  चाहता  हूं  ।  दफा  १४४  के  मातहत  प्राय  लोगों  को  गिरफ्तार  करते  हैं  कौर  दफा

 १८८  के  अ्रतगंत श्राप उनको सजा श्राप  उनको  सजा  देते
 तीन

 दो  महीने या  छः  महीने की  सजा
 जो  मुलजिम  होते  उनको  वकील  करने

 का  मौका  नहीं  मिल  सकता  ।  आपको यह  सुन  कर

 ताज्जुब  होगा कि  कानपुर  दाहर  में  ०  eee

 श्री  चार  श्रीमान्  सभा  में  गणपूर्ति  नहीं  है  |

 सभापति  महोदय
 :  घण्टी  बजाई  जा  रही  है  ।  wa  गणपूर्ति पूर्ति  sfT  बनर्जी  भाषण

 जारीਂ  रखें  ।

 न

 wast
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 श्री स०  स०  बनर्जी  :  सभापति  में  यह  कह  रहा  धा कि  दफा  १४४  का  किस

 तरह  नाजायज  तरीके से  इस्तेमाल  किया  गया  माननीय  मंत्री  महोदय से  यह  चाहूंगा कि

 वह  मुझे  इसका  जबाब  दें  ।  आखिर  एप्रिहेंशन  श्राफ  ब्रीच  ग्राफ  पीस  को

 है
 ?

 में  भ्रापको  इसकी  मिसाल  देता  कानपुर दहर  में  मस्जिद हूं  मछली

 मस्जिद
 ।  वह  एक  ऐसी  जगह  में  जहां  पर  हिन्दू  ate  मुसलमान  दोनों  भाई  रहते

 जिलाधीश  साहब  की  समझ में  ऐसी  बात  झाई  कि  वहां  पर  कोई  मजहबी  ढंग  का

 इश्तेग्नाल  फैल  रहा  नतीजा  यह  हुमा  कि  दफा  १४४  सारे  शहर  में  लगा  दी  गई  कौर

 मजदूरों  के
 जलसे  कौंर  जलूस  रद  कर  दिए  विद्याथियों  के  जलसे  ate  जलूस  रोक  दिए

 तमाम  शहर में  कोई  चल  नहीं  सकता  लेकिन  धार्मिक  जुलूसों की  शीराज़ा  थी  ।  जिसकी

 वजह से  इद्वेग्नाल  उस  रिलीजस  प्रोसेसर  को  vars  किया  लेकिन  सामाजिक  जीवन  को

 बिल्कुल  ठप  कर  दिया  सामाजिक  स्तर  को  ऊंचा  करने  के  लिए  या  अपनी  मांगों  को

 के  लिए  मजदूरों  कौर  दूसरे  लोगों  के  जलूस  बैन  कर  दिए गए  में  यह  निवेदन  करना  चाहता
 किइस  तरह  के  धारा  १४४  के  नाजायज  प्रयोग  से  देश का  कल्याण  नहीं  होगा  ।  राज  मुझे

 खुशी हूं  कि  हमारे  जिलाधीश  साहब  बदल  गए  हें  ।  वहां  पर  wa  सिचुएशन  ईजी  लेकिन

 art
 भी

 दफा  १४४  लगी  हुई  हम  लोग  चाहते  थे  कि  जलसे  जलूस  कम  से  कम

 जलूस  निकाल  कर  अपनी  मांगों  का  प्रचार करें  ait  पब्लिक  श्रोपीनियन  मत

 मोबिलाइज  लेकिन  हमको  कभी  इसका  मौका  नहीं  मिला  ।  श्राप  हाई  कोर्ट  के  जजमेंट  को

 देखिए  ।
 श्राप  इस  नतीजे

 पर  पहुंचेंगे  कि  दफा  १४४  लगाना  किसी  भी  तरह  मुनासिब  नहीं है  ।'

 यदि  किसी
 झ्रान्दोलन  को  कुचलने के  लिए  दफा  १४४  का  पोलिटिकल  इस्तेमाल  किया  जाताਂ

 तो  वह  गलत  है  ।  are  भ्रापोजीशन  के  आदमियों  की  शभ्रावाज  को  दबाने  के  लिए  दफा

 १४४
 का  प्रयोग होता  तो  में  आपको  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  किसी  देश  में  ऐसा  नहीं  gar  है

 कहा  जाता है  कि  कम्युनिस्ट  देवा द्रोही  रूसी  एजेन्ट  वगैरह  ।  देश  की  खुश-किस्मता  से

 या  बदकिस्मती  से--ग्रोस  हमारे  ख्याल  में  तो  यह  जनता  की  खुशकिस्मती  है

 में  उन  की  सरकार  बन  गई  हिन्दुस्तान भर  में  पुलिस  के  श्रख्तियारात--कॉस्टेबल से
 लेकर

 डिप्टी  सुपरिंटेंडेंट  ame  पुलिस  तक  सब  के  भ्रख्तियार  दिए गए  are  देखिए कि  केरल

 में  उन
 लोगों

 ने
 जिनको  अहिंसावादी  कहा  जाता  पुलिस  के  अधिकारों को  बढ़ाया  या  घटाया

 ।

 पहले  मिल-मालिकों  ate  मजदूरों  के  झाड़े  के  बीच  में  पुलिस  दीवार  बन  कर  खड़ी हो  जाती

 जिस
 के

 कारण  झगड़ों  का  सुलझाना  मुश्किल  हो  जाता
 था

 ate  लोगों  को  तकलीफ  होती

 श्राप  देखिए  कि  उन्होंने केरल  में  पुलिस  के  भ्र धि कार  घटाए  या  नहीं  ।  नगर  श्राप  भी  उन
 अधिकारों  को  नहीं  घंटाते  तो  में  आपको  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  हिन्दुस्तान  के  संविधान  के

 मुताबिक  जो  भी  सहूलियतें  ak  हकूक  हमको  हासिल वे  सब  सीमित  रह  जायेंगे  कौर  सारे

 हिन्दुस्तान  के  संविधान  का  निचोड़ एक  डिप्टी  सुपरिंटैंडैट  श्राफ  पुलिस जेब  में  होगा  ware

 ड्राप यह  करना  चाहते  तो  भले  ही  कीजिए ।  orc  श्राप  समझते  हैं  कि  उसी  में  प्रजातांत्रिक

 उसूलों  की
 जयजयकार  तो  भले  ही  कीजिए

 ।
 में

 तो  नहीं  समझता कि  इस  तरीके से  होगी  ।

 मापक  सामने  झदब से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  नहीं  कि  हम  क्रोधित  हैं--पुलिस

 की  लाठियों  ने  हमें  क्रोधित  बना  दिया  ऐसा  सवाल  नहीं  लेकिन  में  कहना  चाहता हूं  कि  श्राप

 उत्तर  बंगाल  या  बम्बई  किसी  भी  प्रान्त  में  जाइये  are  देखिए  कि  लोग  दफा  १४४

 को  किस  तरीके से  देखते  हें  ।  ame  पास  बहुत सी  धारायें  gate  डेफिनीशन  क्या  किसको

 पाप  ब्रीच  armada  कहते  अगर  दारोगे  at  भ्र चानक  यह  ख्याल  or  गया कि  ब्रीच

 oa  पीसू है  कौर  उसने  मेजिस्ट्रेट  साहब  को  वह बात  कहीं  शर  मैजिस्ट्रेट  साहब  ने  फौरन
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 [af  स०  म०

 दफा  १४४  लगा दी  ।  श्राप  देखिए  कि  वह  धारा  क्या है  उसमें  कहा  गया  है  कि  इस  घारा
 के

 भ्रमित  दो  मास  से  झ्र धिक तक  sea  जारी  नहीं रह  सकता  जब  तक  कि  राज्य  सरकार को  किसी

 हिंसात्मक  उपद्रव  या  झगड़े का  खतरा  न  हो  कौर वह  सरकारी  गजट  में  ऐसा  आदेश  न

 जम्हूरियत  के  जमाने  में  एक  मामूली  मजदूर  अपनी  मांगों  के  मुजाहिरा कर  सरकता  है  ।

 उसके  इस  भ्र धि कार को  श्राप  मानते हैं  ।  श्राप  कहते  हैं  कि  हमारे  यहां  फ्रीडम  श्रॉफ  एक्प्रेशन

 श्र  फ्रीडम  gin  दि  प्रैस  इस  देश  में  सबको  इकट्ठा  होने  कौर  चलने  फिरने  की  आजादी
 ी

 है  ।  कई  दूसरे  देशों  को  श्राप  टोटे लेटे  रियल  कहते  हैं  कहते  हैं  कि  वहां  पर  रेजिमेन्टेशन

 है  ,  जब  कि  हमारे  यहां  पूरी  भ्राजादी  कौर वह  आजादी  क्या  है  ?  मरने की  आजादी है

 भ्फुट--पाथ  पर  मरने  की  भ्रमर  कोई  फूट-पाथ  पर  मर  तो  कोई  पूछेगा  नहीं

 कार्यों  जो  भी  मेरी  गुजारिश है  कि  मेहरबानी  कर  के  श्राप  इस  आजादी पर

 कुठाराघात  न  कीजिए  |  श्रव्वल  तो  इस  दफा  को  हटा  लेना  चाहिए  wk  नगर  यह  मुमकिन  नहीं

 तो  कम से  कम  इस  दफा  इनडिस्क्रिमिनेट  एप्लिकेशन  को  खत्म  करना  चाहिए  ।  राज

 यह  दावा  करता हैं  कि  हम  हर  एक  मामले  को  शान्तिमय  तरीके  से  हल  करना

 चाहते  है  ।  में  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  श्राप  ate  हम  अलग  अलग  नहीं  है
 ।

 art  देश  समस्यायें  हमारे  सामने  हैं  ।  नगर  हम  समझते  हैं  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय

 योजना  कामयाबी  में  गरीबों  को  कामयाबी  का  राज  छिपा  हु  तो  फिर  यह

 जरूरी  है  कि  मजदूरों  ate  किसानों  को  दबा  कर  उनके  हितों  की  उपेक्षा  उनके

 काम में  रुकावट  डाल  कर  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  पर  कुठाराघात  न  किया  जाय
 जो  एन्टी-सोशल  एलिमेंट्स  विरोधी  श्राप उन  पर  यह  दफा  १४४  लगाइय े।

 हम  नैशनल  यूनिटी  ate  नैशनल  प्लेटफार्म  की  बात  करते  यह  निहायत  जरूरी  है
 कि  द्वितीय

 योजना
 को

 कामयाब  बनाने
 के  लिए  हम  सब  प्रश्नों  को  राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  से

 देखें
 ।

 अगर  श्राप  उसकी  कामयाबी  चाहते हैं  तो  दफा  १४४  को  आपको  हटाना  होगा  ।  इसको  जनता  के

 ऊपर  लगा  कर  उसकी  कमर  तोड़ते sl  यह  बहुत  ही  कमजोर  दफा  है  ।  कहीं पर
 नगर

 के  बजाय  पांच  शभ्रादमी  एकत्र  हो  जाते  हैँ  तो  यह  रफी  टूट  जाती  इस  दफा  को
 श्राप

 कहां  तक  लगायेंगे  ?  यह  तो  टूटी  गली  सड़ी  हुई  जितने  भी  कानून  अंग्रेज़ों

 ने  बनाये  थे  कौर जो  हमें  जंचते  नहीं  उनको  भी  हमें  शरंग्रेजों  के  साथ  यहां  से  भेज  देना  चाहिये

 था  aia  उनको  भेजा  नही ंहैं  तो  श्री  भेज  देना  चाहिये  ।

 में  बड़े  अदब  के  साथ  करता  हूं  कि  इस  धारा  के  बारे  में  कम  से  कम  श्राप  विचार

 pel  इस  मामले  पर  श्राप  इस  दृष्टिकोण से  न  सोचे  कि  यह  चीज  विरोधी  दल  की  तरफ  से  पेश

 की  गई  है  ।  आपको  चाहिये  कि  श्राप  इस  पर  संजीदगी  के  साथ  विचार  करें  इसी  यदि  श्राप

 किसी  प्रकार  का  दौर  संशोधन  पेशा  करना  चाहते हैं  तो  करें  लेकिन  यह  न  भूलें  कि  देश  इसको

 डाक  नहीं  समझता  है  कौर  चाहता है  कि  इसको  इसमे ंसे  निकाल  दिया  जाए  ।  देश को  इस  दफा
 का

 काफी  एक्सपीरियंस  हो  चुका है  ।  लोग  यह  कहते हैं  कि  सन्  १९४७  से  पहले

 जो
 राज  रूलिंग  पार्टी है  जो कांग्रेस  वह  जनता  की

 सेवक  थी  सन्  2e vig  के  बाद  वह  जनता
 की  शासक  बनी  कौर  राजन्य  १९५७ में  जनता  की  शोषक  है  ।  इस  धारा  के  कारण  आपके

 जो  अच्छे  काम  हैं  उन  पर  भी  पर्दा
 पड

 जाता  यह  एक  काला  कानून  इसके  भ्रन्तगंत
 लोगों को  दबाने  की  कोशिश  की  जाती है  लेकिन वे  दबते  नहीं  इस पर  श्राप  राजनीतिक

 दृष्टिकोण  से
 विचार  न  बल्कि  सामाजिक  दृष्टिकोण  से  विचार  देश की  एकता  की

 दृष्टि से  विचार  करें
 amt  मजदूरों  शर  किसानों  की  राज  जो  हालत  उसको  aad  सामने  रखें
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 में  चाहता हूं  कि  इस  दफा  १४४  का  कतईਂ  उपयोग  न  किया  जाए  कौर  इसको  फौरन  वापिस  ले

 लिया  जाए  |

 श्री  do  qo
 मायर

 :
 में  इस

 विधेयक स्वागत
 करता  हूं

 ।  जब  पहले  दंड

 प्रक्रिया  संहिता  में  संशोधनों  पर चर्चा हुई  थी  तब  हमने  कहा था  कि  धारा  १४४  में  संशोधन

 करने की  सब  से  बड़ी  भ्रावश्यकता है  ।  तब  श्री  दातार  ने  जबाव  नहीं  दिया  था  ।  wane कि

 वह  उत्तर  देंगे  ।

 यद्यपि  यह  धारा  तो  उसी ही  समय  से  संहिता  में  हैं  जब  से  संहिता  बनी हैं  किन्तु  पहली

 बार  इसका  प्रयोग  १९२१  में  किया  गया  ।  १९२१  में  कांग्रेस  श्रांदोलनन  ने  जोर  पकड़ा

 इस
 धारा  का  दुरुपयोग  होने  लगा  था  ।

 संभवतया  सरकार  का  तो  विचार  यह  होगा  कि  शभ्रपराधों  की  रोकथाम  करना ही  भ्रच्छा

 किन्तु  देश के  समस्त  उच्च-न्यायालय इस  बात  को  कह  चुके  है ंकि  किस  प्रकार  इस  धारा

 का  दुरुपयोग  किया  गया  किन्तु  ort  भी  यही  धारा  प्रयुक्त  की  जा  रही  है  ।  इससे

 नैतिक  दलों  का  दमन  किया  जा  रहा  यह  हड़ताल  करने  वाले  श्रमिकों  के  विरुद्ध  प्रयोग  की

 जाती  कानपुर तथा  बंगलौर  इरादी में  ऐसा  ही  gar

 चुनावों  से  पहले  तथा  बाद  में  इसका  प्रयोग  तो  सामान्यतया  किया  ही  जाता है  ।  पंजाब

 में  यह
 धारा  दो  महीने  तक  लागू  रही  ।  क्या  ऐसी  धारा  का  रखना  आवश्यक  है

 ?

 केरल  के  बारे में  कहा  जाता  है  कि  वहा  बड़ी  धांधली  तथा  अराजकता  फैली  रही  ।  केवल

 कांग्रेस  वालों  ने  ही  ऐसा  नहीं  कहा  बल्कि  श्री  matte  मेहता  ने  भी  यह  वक्तव्य  दिया था
 भी

 यही  संहिता  लागू  वहां  तो  इसका  श्रामण्य  नहीं  लिया  श्राप  भारत  के
 जैस  ब्यूरों  की  सांख्यकि  देखें  जो  कि  श्री  दातार  के  ्  पूर्णरूप  से  शुद्ध  है  ।  उन्होंने

 समस्त  भारत  में  हस्तक्षेप  अपराधों  की  सूची  दी  है  जो  वह  तैयार  करते  हैं  |

 केरल  की  आबादी  १३५  लाख हूँ  किन्तु  वहां  १९५७  में  केवल  ७५  wad  हुई  ।  बम्बई

 जोकि  अत्यन्त  सुप्रशासित  राज्य  है  वहां पर  GE  हत्या यें हुई  ।  यदि  आबादी  के  आधार पर

 देखा  जाये  तो  बम्बई  में  केरल  से  चौगुनी  हत्या यें  होनी  चाहिये थी  ।
 मद्रास  जिसकी  आबादी

 केरल  से  दुगनी  है  वहां  २१८  हत्या यें हुई

 इसी  तरह  की  स्थिति  wear  अ्रपराधों  के  बारे  में  दी  हैं  ।

 बाप  जानते हैं  कि  कुछ  निहित  cart  दिक्षा  विधेयक  का  विरोध  कर  रहे  बहुत  से

 प्रदर्शन
 भी

 वहाँ  इसके  विरोध  में  हुए  उससे  पहले  वंहां  प्रजा  समाजवादी  दल  के  शासन के

 समय  धारा  १४४  लगी  रहती  थी  ।  बाद  में  भी  वहां  प्रदर्शन  gor  हैं  किन्तु  वहां  धारा  १४४

 का  पानी  नहीं  लिया  गया  |

 यही  नहीं  वहां  की  सरकार  उलटने  के  प्रयास  किये  जाते  किन्तु  फिर  भी  वहां  पर

 यह  धारा  लागू  नहीं  की  जाती  ।  केरल  राज्य  ने  इस  सम्बन्ध  में  सब  लोगों  के  सामने

 एक  उदाहरण  रख  दिया  किसी  आर  संहिता  में  भी  ऐसी  धारा  नहीं

 अरब  जब  कि  समय  बदल  गया  है  हमें  इस  धारा  का  कभी  भी  उपयोग  नहीं  करना

 चाहिये  ।  हमें  भी  समय  के  साथ  इसमें  यथोचित  परिवर्तन  कर  देने  चाहियें ।

 वास्तव  में  मुझे
 तो  एक  भी  ऐसा  शुक्रवार  याद  नहीं  जाता  जब

 कि  इस
 धरा  का  ठीक

 उपयोग  किया  गया  हो  ।

 मूल  गंगे जी  में

 412



 २६५६  दंड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक  २१  oO

 [at  व०  पृ०  नायर

 यहां  हमने  क्या  देखा ।  भंगियों  ने  हड़ताल  की  थी  तब भी  धारा  १४४  लगी  ।  केरल में

 इससे  भी
 श्रमिक  उत्तेजक  प्रदर्शन  हो  चके हें  किन्तु  कभी भी  इसका  उपयोग  नहीं  किया  गया

 इस  धारा  को  श्राप  किसी  भी  तरह  से  न्याय  सिद्ध  नहीं  कर  सकते  |

 पहले
 भी

 जब  दंड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक  पारित  न्  तब  भी  हमारे

 दल  के  प्रतिनिधियों  ने  इसके  विरुद्ध  आवाज  उठाई  थी  ।  इस  सम्बन्ध  में  में  मनु का  एक

 इलोक  उद्धृत  करता  हूँ  ।  उन्होंने  कहा  है  :

 अदड्यान् द ष्  दंडयनाजा  दंण्डयाइचेवाम्य  वड़यन् च च

 अ्रयशोमहदाप्नोति  नाके  चाधगच्छति  |

 अर्थात ्  जो  राजा  अ्रदंडनीय  लोगों  को  दंड  देते हें  वे  नरक गामी  होते हे  ।

 श्री  बि०  दास  गीता  ):  सभापति  महोदय  पहलें  कभी  समस्त  कांग्रेस  इस  धारा
 का  विरोध  किया  करती  थी  ।  शाहाजादी  के  बाद  हमें  आशा  थी  कि  हम  इस  ध  को  समाप्त कर

 देंगे  किन्तु  समाप्त  नहीं  कर  सके  ।

 आजादी  से  पहले  हमारे  सभी  नेता  इस  धारा  का  घोर  विरोध  किया  करते  थे  किन्तु

 अरब  वही  लोग  wast  मालिकों  की  भांति  इसका  प्रयोग  करते हैं  |

 श्री  दातार  तो  जानते  हैं  कि  हमारे  जिले में  भाषा  आन्दोलन  के  दमन  के  लिये  इस  धारा  का

 कितना  दुरुपयोग  किया गया

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  अपना  भाषण  कल  जारी  रखें  ।

 इसके  पहचान  लोकसभा  २४  YG  के  ग्यारह at  तक  के  लिये  स्थगित हुई  ।

 faa  aa  में
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 लिये  झायव्ययक  Pe4s—YE  सम्बन्धी  भ्रनुदानों

 की  मांगों  पर  चर्चा  तथा  मतदान  के  क्रम  के
 बारे  में  एक  वक्तव्य

 दिया  |

 अनुदानों की  मांगें  २८६७-२६ २८५

 अनुदानों  की  मांग  संख्या  १३  से  २१  ग्रोवर  १०९  जिसके  लिये  शिक्षा

 a  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  उत्तरदायी  चर्चा  समाप्त  हुई  ।

 २०  g&us  को  प्रस्तुत किये  गये  सभी  कटौती  प्रस्ताव  झ्र स्वीकृत

 हुए  ।  मांगें पूरी  पूरी  स्वीकृत ge

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  का  २६२८

 प्रतिवेदन  स्वीकृत

 सत्रहवीं  प्रतीक  दन  स्वीकृत  डसा  |

 गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयक  स्थापित  २६२६-३२

 निम्न  विधेयक  पुरःस्थापित किये  गय

 (१)  श्री  तंगामणि  का  लोक  प्रतिनिधित्व  Rex

 (  घारा  YX,  ८२  और  2 2E-cF HT Tata का  Tate

 (२)  श्री  ईश्वर  अय्यर  का  राज्य  पुनर्गठन  )  १९५८

 (  घारा  ५१  का  संबोधित )

 (३)  श्री  झूलन  सिंह का  सामाजिक  प्रथायें  में  कटौती  )

 2e+45

 (४)  श्री  झूलन  सिंह  का  खाद्य  अपमिश्रण  रोक  2

 १९४५८  २०  का  संशोधन  तथा  नई  धारा  श्न्क  का  रखा

 (५)  श्री  रघुनाथ  सिंह  का  मिर्जापुर  पाषाण  महल  )

 geus ( (  घारा  ३  को  att  )

 (६)  श्री  लेखराम  wat  सिंह  का  संघ  राज्य  क्षेत्र  संशोधन

 १९५८ (  धारा  ३  का  data  )



 २९६१

 विषय  qs द

 गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयक  पर  तथा  पत  (क्रमण: )

 (७)  श्री  मोहन  स्वरूप का  दहेज  रोक  विधेयक  gaks

 )  श्रीमती  रण  चक्रवर्ती का  दहेज  पर  रोक  Reus

 कर-सरकारी  सदस्यों  के  वापस  लिये  गये  विधेयक  VeRI-VY

 (१)  श्री  रघुनाथ  सिंह  का  भारतीय  दण्ड  संहिता  (eaters)

 १९५७  धारा  १२४-ख  का  रखा  सभा  की  भ्र नुम ति

 से  वापस  ले  लिया  गया  |

 (२)  श्री  रघुनाथ सिंह  के  भारतीय  dos  संहिता

 १९४५७  Keo  का  पर  चर्चा  हुई  श्री

 रघुनाथ  सिंह  ने  वाद-विवाद  का  उत्तर  विधेयक  सभा  की

 अनुमति  से  वापस  लिया  गया  ।

 गर-सरकारी  सदस्य  का  विधेपक--विचाराघीन  VEVC=UE

 श्री  जगदीश  watt ने  दंड  प्रक्रिया  संहिता

 Rayo  १४४ का  पर  विचार  करने  का  प्रस्ताव  रखा

 चर्चा  समाप्त नहीं

 २४  rg  ५८  के  लिये  कार्यावलि

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  की  की  मांगों  पर  ।

 हाना मिला  काला  विना


